भारतीय प्रन्थमाऊा -- संख्या ९ 





राजस्व ब्रद घुरी है जिस पर शासन चक्र 





गवानदाय 


भारतीय प्रन्थमाला- संख्या ५९ 


भारतोय राजस्व 
( जिसमें क्रिटिश भारत के सरकारी आय व्यय का, विवेचन है ) 


>ब्य्ह पल नर पीश कक 


लेखक ओर प्रकाशक 


ससारतीय शासन” 'भारतीय विद्यार्थीविनोद, भारतीय जागृति! 
भारतीय राष्ट्र निर्माण” ओर भारतीय अर्थ शाख' 
आदि आदि पुस्तकों 


के 
रचयिता, तथी 


प्रेम मद्दा विद्यालय में, अर्थ शास्त्र ओर नागरिक धर्म के 
शिक्षक 
भगवान दास केला 


भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन 


चल ५० + अब 


पं० विश्वम्भरनाथ वाजपेयी के प्रबन्ध से ओंकार प्र स, प्रयाग, में मु... 


प्रथम संस्करण | सन्‌ १६२३ ई० | सूल्य 8|४ | 





.कढ आफ #क ३0 के # मा ध ऋकि ीकिला ४ जा हक कक आज के हक ओके कक हे] १ के 


पुरुतक मिलने के पते :--- 
१--भगवान दास केला, भारतीय अन्थमाला, वृन्दाबन 
२--ओऑंकार बुकडिपी, इलाहाबाद 


३- जनरल व्यूरो कम्पनी, २९५-बहादुर ग॑ज, इलाहाबाद । 
-हरिश्रन्द्र ऐण्ड ब्राइस, मदार द्रवाज़ा, अछोगढ़ । 
५--“'माहे श्वरो” पत्र कयौलूय, देहली । 


5६... लिपि वीलेमि पेश लिश्किजिनिलतिटिि सीने जकिलि्निमिगल कट कल क जिन घन सील लले बेसिक न अल लक ज जरा ल जनता लक शा लि पिललि शमी अल अक अब कि ५ # 4९% और हक, हरीक जि है, हज, 7 9 7९0५ कक, हक... 7 ्‌क.ह व, ्‌# ९५ कै #.. कि हु + क.. 84 # ३ हक #ह॥ कक के हक और / ५ करी कर्क 









सुमपंण 


श्री० मोफेसर दयाशड्ूर जी दुबे 
एस० ए०, एक० एक० बी ०५ 
अर्थ शारत्र शिक्षक, कामल॑ विभाग, 


लखनऊ विश्वविद्यालय, 





ओर मंत्री, 
भारतवर्पोय हिन्दो अथ शारत्र परिषद, रछखनऊ, 
को सेवा में 


यह पुस्तक आदर, प्रेम ओर श्रद्धा पूर्वक 


समपित की जाती है 


। 
| 
. ऊलेखक 
क्‍ आर 





अस्तावना 


भारतोय राजस्व पर लिखने का विचार, हमें बहुत समय" 
से था। सन्‌ १६१५ ई० में हमने भारतीय शासन? ( प्रथम 
संस्करण ) की रचना की थी, उसका एक परिच्छेद सरकारी 
आय व्यय! था | उछ् समय विशेषतया भारतीय राजस के विषय 
के ही लक्ष्य में रख कर हमने उक्त पुस्तक की प्रस्तावना में 
लिखा था कि “इस पुस्तक के कई एक विषयों पर पृथक पृथक्‌ 
खतंत्र ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं, परन्तु यह कार्य योग्यतर पात्रों 
के लिये छोड़, हमने एक हो स्थान पर सब के दिगदशंन मात्र 
से सन्‍्तोष किया है ।” 


उस बांत के आठ वर्ष हो गये । खेद है कि इस 
बीच में सारतीय राजस्व पर हिन्दी की केई पुस्तक 
देखने में नहीं आयी; हमें मो अपना यत्किचित समय दूसरे 
विषयों में रूगा देने के कारण, इस विषय की रचना की झछुविया 
'न हुई । सन्‌ १६१६ ई० में हमने "भारतीय अर्थ शास्त्र! लिखना 
आरणस्भम किया । यह सोचा था कि इस पुस्तक के अन्तर्गत 
ही भारतीय राजस्व का भी यथेष्ट चवर्णत हो जायगा। वह 
पुस्तक बार बार शुरू हुई और रुकी; अन्ततः इस वर्ष जब वह 
'पूरी भी हुई तो कई कारणों से हम उसमें इस विषय का सूहृम 
परिचय ही दे सके | अघ्तु, परमात्मा के घत्यवाद है कि अब 


( ६ ) 


हम इस विषय की प्रथक्‌ पुस्तक की रचना कर सके ओर इसे 
प्रकाशित भी करा सके | अब इस का प्रचार, आर्थिक साहित्य 
और आर्थिक खराज्य के प्रेमियों के उद्योग पर निभर है। क्या 
इस में कमी रहेगी ? क्‍या देश के आशिक उद्धार का प्रयत्न न 
किया ज्ञायगा ? 

इस पुस्तक के विषय में हमें समय समय पर कई मिन्रों ने 
बहुत उपयोगी परामश दिया हैं। सब से अधिक सहायता 
थ्री० प्रोफेसर दया शंकर जी दुबे, एम० एप्‌०, एल० एल० बी० 
लखनऊ, की रही है | श्री० संगम लाल जी अग्नवाल, एम० ए०, 
एल० एल० बी०, चाइस चान्सलूर महिला विद्यापीठ, प्रयाग, 
ने इस पुस्तक की भूमिका छिखने की कृपा की है। श्री० पं० 
बलदेव प्रसाद जी शुक्कु, प्रयाग ने प्रेस सम्बन्धी कार्य प्ें योग 
दिया है| इन सब महाशयों के हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं । 


विनीत 
भगवानदांस केल7। 


सूमिका 


हिन्दी में अर्थ शास्त्र सम्बन्धी पुस्तकें चहुत कम हैं; जो हैं 
भी उन में से दे! एक के छोड़ कर शेष उच्च क्लाटि की नहीं हैं । 
भारतीय स्थिति पर आधिक द्वष्टि से विवेचन करने चाली 
पुस्तक ते। अंगरेज्ञी में भी विशेष नहीं । हर्ष की बात है कि श्री० 
भगवानदास जी केला ने “सारतीय अर्थ शास्त्र” नामक, हिन्दी 
की एक खासी बड़ी पुस्तक लिखी हैं । उस में राजस्व का भी 
कुछ वर्णन किया गया है। परल्तु ऐसे महत्वपूण विषय का 
स्वतंत्र विवेचन होने को बडी आवश्यकता थी । इस लिये आपने 
इस 'भारतोय राजख' पुस्तक की रचना की है। इसे देख कर 
मुझे बहुत आनन्द हुआ हैं। 


इस पुस्तक में पहिले राजख सस्बन्धो सिद्धान्तों का 
सरल ओर संक्षित विवेचन करके भारत सरकार के, 
प्रान्तीय सरकारों के तथा स्थानीय खराज्य संस्थाओं के 
आय व्यय पर भर्ती भांति प्रकाश डाला है ओर अत्त में आधिक 
खराज़ का आदर्श सामने रखा है । इस पुस्तक के देखने से 
मालूम है। जाता है कि प्रति वष हमारे देश का सैकड्ोीं करोड़ 
रुपया किस प्रकार खच होता है, तथा उसमें क्या सुधार हे।ने 
की आवश्यकता है । निस्सन्देह ऐसो पुस्तकों के अवलाकन 
ओर मनन करना प्रत्येक भारत हिलेषी का कर्तव्य है। अर्थ 
शास्त्र के ज्ञान का भली भांति प्रचार होने पर ही भारतवब की 
आश्िरू स्थिति खुधर सकती है। 


( ८ ) 
श्री० केलाजी ने भारतीय शासन! “भारतीय जाग्रति” भार 
तीय रा निर्माण” आंदि कई उपयोगी पुस्तक लिखी हैं । यदि 
हिन्दी संसार ने आप का उत्साह बढ़ाया ते मुझे आशा है कि 
आप अर्थ शास्त्र सम्बन्धी विविध विषयों पर पृथक्‌ पृथक 


रखनायें प्रकाशित कर हिन्दी साहित्य के इस अंग की पूर्ति 
करंगे। 


संरग़ामलाल शअग्रवाल 


एम० ए०, पुछ७० एल० बी ० 





सहायक पुस्तक 


श्री० प्राणनाथ विद्या्लकार राष्ट्रीय आय व्यय शास्त्र 
पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी सम्पत्ति शास्त्र 
प्लेह्न पब्लिक फाइनान्स 
त्री० जी० काले इन्डियन ऐडमिनिस्टू शत 

इन्डियन इकानोमिक्स 
वेस्टेबल पब्लिक फाइनान्स 
लियोनार्ड एटस्टन एलिमेंट्स आफ इन्डियन 

टेक्सेशन 


सरकारी रिपे्ट, बजट, और 'खार्थे! 'मययांदा' आदि 
मासिक पत्र, तथा अन्य सामयिक पत्र पत्रिकाये | 


( ६ ) 


अम-निवारक पत्र 

इस पुस्तक में अडुगें का काम बहुत है। घ्,फ यथा शक्त्य 
सावधानी से देखा गया है। फिर भी यदि केई त्रुटि रह 
गयी है। तो विद्वान पाठक उसे खुधार कर पढ़ सकते है। हम 
यहां कुछ खास खास बातों का उढ्छेख करते हैं-- 

पृष्ठ ३२ के नीचे से तीसरो पंक्ति में, उपशी्षक का नम्बर 
“४! को जगह “५' होना चाहिये। 

पृष्ट ३४ की चौथी पंक्ति में 'स्टाम्पः डउपशीषक से पहिले 
उसका नम्यर ६” समभना चाहिये । 

पृष्ठ 8? की सातवों पंक्ति में 'आयत” को जगह आय! 
होना चाहिये । | 

पृष्ट ४६ की तेरहवों प"क्ति में “के आय में १८-५” की 
जगह, “की आय में १८.४” होना चाहिये । 

पृष्ट ७८ में दसवीं और ग्यारहवों प'क्तियों के वाक्य दुबारा 
आगये हैं । इनकी आवश्यकता नहों । 

पृष्ट ८१ की पहिली पंक्ति में उपशोषक से पहिलझे उसका 
'नस्बर “६? होना चाहिये। 

पृष्ठ ४५ मे नक्शों के खाने में जहाँ (११२१-२२? छपा है, 
जहां “१६२१-२२” समभना चाहिये । 

पृष्ट १०२ की पहिली पंक्ति में उपशोधषक से पहिले उसका 
नम्बर. '१ः और पृष्ट १०६ को पहिली पंक्ति में उपशीषंक् से 
पहिले उसका नम्बर '२! होना चाहिये ! 


( १० ) 

पृष्ट १०६ की अंतिम प'क्ति की रकम में ५! के अंक की 
जगह “६! होना चाहिये। 

पृष्ठ १९० की अंतिम पक्ति में न्याय आदि की रकप्र, 
मद्रास की ३२८ है । 

पृष्ट १२१ की दूसरी पंक्ति में चिकित्सा भोर स्वास्थ का 
येग ४१२! की जगह “3११? होना चाहिये । 
. पृष्ट १२७ की अंतिम पंक्ति में येग १३७-५६ की जगह 
१३६६-५६ होना चाहिये | 

पृष्द १७३ में पहिली दे। रकमों के अंकों में दशसलतच का 
विन्दु नहीं छपा, वे क्रमशः १६-६७ ओर ४-५८ समभनो चाहिये ॥ 

पृष्ट १४४ की बारहवों पंक्ति में अन्तिम शब्द “करोड” की 
जगह 'छाख' एवं अठारहवों पंक्ति में येग ५६५ की जगह १६२ 
होना चाहिये । 

१५६ पृष्ट की पहिल्ली प'क्ति में साधारण मालशुतागी, 
के आगे में? अक्षर छपने से रह गया । 


१७५ पृष्ट में नकशे में आय पर फीसदी कर ६३६ की जगह 
६-३ समभना चाहिये । 

पृष्ट १७६ में स्वास्थ रक्षा ओर शिक्षा उपशीषंकों से पहिडे 
उनका नस्वर क्रमशः “२? और “३? होना चाहिये | 

पृष्ठ १६० की अंतिम पंक्ति में खाद! को जगह 'स्थान?” 
होना चाहिये । 

पृष्ट १६१ की बारहवीं और सतरहवों पंक्ति में 'विमन्त्रणट 


( ११ ) 

की जगह “नियन्त्रण” और चौदहवों पंक्ति में पाप' को जगह 
थसाप? होता चाहिये | 

पृष्ट १६६ की सेलवबीं पक्ति में 'भोर सरकारी? की जगह 
घर सरकारी!” होता चाहिये | 

पृष्ट २०३ में नकशे के बाद “बोडेः उपशीर्षक है। 

पृष्ट २०४की ८वों पंक्ति में १७२२ की जगह १७-२१ समझना 
चाहिये । 

पृष्ठ २०६ की सतरहयों पंक्ति में राह” की जगह 'रायः और 
बीसवों पंक्ति में 'सभा? की जगह 'परिषद्‌? चाहिये । 

आर, जहां कही दशमलघ का बिन्दु स्पष्ठ न है, वध सम्बन्ध 
जाना जा सकता है । 

पुस्तक का अन्तिम परिच्छेद्‌ का विषय “आशिक हपराज्य' 
हैं अतः २०६, २११५ और २१३ पृष्टों के ऊपर स्थानीय राजस्व? 
की जगह “आशिक स्व॒राज्य”' समझना चाहिये । 


( १२ ) 


विषयानुक्रमणिका 


पहिला परिच्छेद ; विषय प्रवेश । 


राजस्व--आर्थिक उन्नति ओर राज्य प्रबन्ध--राज्य के मुख्य 
काय; देश रक्षा - राज्यके गोण कार्य--कऊर का लक्षण। पृष्ठ १-६ 


दूसरा परिच्छेद; कर सम्बन्धी नियम ! 
प्राकुधन--आडम स्मिथ के नियम--पहला नियम; 
समानता--समानता ओर स्वार्थ त्याग का धघिद्धान्त दूखरा 
सनियम; स्पष्ठता ओर निश्चितता--तीखरा नियम; खुविधा-- 
चोथा नियम; मितद्ययिता--कुछ अन्य नियम | पृष्ठ १९--५८ 


तीसरा परिच्छेद ; करों का विवेचन । 

एकाकी कर--प रोक्ष कर--प्रत्यक्ष करों से काम हानि--- 
परोक्ष करों से लाभ हानि--भमिश्रित कर पद्धति--करों का 
चर्गीकरण--( १) सालगुजारी--(२) पदार्था पर कर--विदेशी 
च्यापार पर कर--देशी माल पर कर--नशे के पदार्था पर 
कर--(३) आय कर--(७) जायदाद ओर पूजी पर कर--- 
(५) पारस्परिक व्यचहा र, माल ढहुछाई ओर आबपाशी आदि 
पर कर--(६) स्टास्प । पृष्ठ १६-३७ 


चौथा परिच्छेद; भारतोय राजसूव व्यवस्था । 
आक्थन--राजस्व नियन्त्रण; भारत मंत्री और इण्डिया कोंसिर 


( ९३ ) 


“पार्लियामेंट का सम्दन्ध--भारत सरकार और प्रान्तीय सर- 
कारों का अधिकार राजसख विभाग; हिसाब और जांच 
केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों का पारस्परिक सम्बन्ध 
छुधारों से पहिले की ब्यवस्था--खुधार स्कीम का सिद्धान्त-- 
विविध प्रस्ताव--भारत सरकार के घाटे की पूत्ति मेस्टन कमेटी 
--प्रान्तों का कर छगाने का अधिकार---ऋण लेने का अधि- 
कार--अकारू निवारण--भारतीय व्यवस्वापक विभाग---भार- 
तीय व्यवस्थापक परिषदे--केन्द्रीय विषय--हस्तान्तरित विषय-- 
भारतीय बजठ के नियम--प्रान्तीय बज्ञट के नियम--छुधार और 
को लसिल्युक्त भारतमंत्री--हाई कमिश्वर--भावी खुधार कमीशन 
“-सिलेकू कमेटी--खुघारों की आलोचना--भारत सरकार का 
भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायित्व--प्रान्तों का घिचार--राज-- 
नैतिक शिक्षा की यंह पद्धति अच्छी नहों--प्रबन्ध कत्तों, व्यवस्था 
पक परिषदों के प्रति उत्तरदायी हे।ने चाहिये। पृष्ठ ३५--६८: 
पांचवां परिच्छेद; केन्द्रीय व्यय । 
सरकारी हिसाब--सखरकारी आय व्यय में, व्यय का 
महत्व--भारत सरकार का व्यय--मद्दों का ब्यौरा और' 
आलोचना-- ( १५) आय प्राप्ति का व्यय--( २ ) रेल--- 
रेलवे फमेंटी की रिपो्ट--किफायत कमेटी का मत--( ३ ) 
आबपाशी--( ७ ) डाक ओर तार--किफायत कमेटी का मत-- 
(५ ) सावंजनिक ऋण का सूद--( ६) सिविल शासन- 
किफरायत कमेटी का मत--(७) मुद्रा, टकसाल, ओर विनिमय-- 


( १७४ ) 


( ८ ) सिविल नर्माण कार्य--( ६ ) विविध--( १० ) सैतिक 
व्यय--सैनिक व्यय की वृद्धि-चवृद्धि के कारण--किफ्रायत 
कमेटी का मत--सैनिक खर्च घटाने के उपाय--( ११) सिविछ 
व्यय, ओर रेलों में क्रिफ़ायत करने की रकम-प्रान्तों 
के देना लेता-होम' चार्जेज़--छरकारी खर्य में वृद्धि-- 
किफायत कमेटी, सिर्फ साढ़े उन्नीस करोड़ की बचत। 

पृष्ठ ६८-६८ 


छटा परिच्छेद; केन्द्रीय झाय । 
भारत सरकार की आय--मद्दों का व्यौरा ओर आलोचना 
(१) आयात-निर्यात कर--(२) आंय कर ओर छुपर टेक्स--(३) 
'ज्षमक--(७3) अफीम-- (५) अन्य आय-(६) रेल--(9) आवयाशी 
--(८) डाक और तार--/&) सूद--(१०) सिविल शास्तनन--(११) 
मुद्रा, टकसाल, और विनिप्य--( १९ ) सिब्रिक्त निर्माण कार्य 
( १३ ) विविध--( १४ ) सेनिक आय--( १७ ) प्रान्तों से 
मिलने वाली आय--सरकारी आय की वृद्धि। पृष्ट ६६--११६ 
सातवां परिच्छेद; मआान्तोय व्यय । 
प्रान्‍्तों का तुलनात्मक ब्यय--संयुक्त प्रान्त का 
डदाहरण--संयुक्त प्रात्त का अनुमानित व्यय--मह्ठों का 
ब्योरा और आलोचना--( १ ) भारत सरकार को देना--- 
( २) शासन व्यवखा--( ३ ) न्याय विभाग--[ ४ ) जेल 
विाग--( ४ ) पुलिस विभाग-- ६) मालशुज्ञारी--( 9 ) 
शिक्षा--( ८ ) चिकित्सा ओर खास्थ रक्षा-( ६ ) कृषि--« 


( १५ ) 


६ १० ) उद्योग धन्धे-( ११) जगल विभाग--( १२ ) 
सिविक सिर्माण कार्य--( १३) आवपाशी-( १७ ) आबकारो, 
स्टास्प, रजिस्टरी आदि--( १५ ) मुद्रा, टकसाल और विनिमय 
( १६ ) स्टेशनरी ओर छापाखाना-अन्य मह्द-व्यवस्थापक 
परिषद्‌ का अधिकार | पृष्ठ ११६--१४६ 


खाठवां परिच्छेद; मान्तोय आय । 


प्रान्तों का तुलनात्मक व्यय--संयुक्त प्रान्‍्त का उदा- 
हरण--मह्ठों का ब्योरा और झआलोचना--( १ ) आय 
कर- २ ) , मारगुजारो--[ ३ ) आबकारी--( ७ ) 
स्टास्प--( ५ ) ज॑ंगछ--( ६ ) रजिस्टरो ( ७ ) रेछ--[ 4 ) 
आबपाशो ( ६ ) सूद--( १० ) न्याय विभाग--( ११ ) जेल-- 
(१२) पुलिस--(१३) शिक्षा-( १७ ) चिकित्सा ओर खास्थ-- 
( १५ ) कृषि--( १६ ) उद्योग धन्चे-( १७ ) विविध विभाग 
( १८ ) सिविल निर्माण कार्य--( १६ ) कागज, कलम और 
छपाई--(२०) पेन्शन आदि के लिये सहायता --(२१) घिविध-- 
कर भार--सरकारोी आय, प्रज्ञा पर कर--जनता की आय-- 
जनता की आय से राज्य कर का अनुपात । पृष्ठ १४६-१७६ 


॥५#॥ चि श्ः 
नवां परिच्छेद; साबजनिक कण | _ 
राज्य के ऋण की आवश्यकना-राज्य का ऋण 


लेने की खुबविधा--सावधानी की आवश्यकता--किन 
दर्शाओं में ऋण केना बेहतर है ?--भारत का खाव॑- 


( १६ ) 


जनिक ऋदण--भारत पर कम्पनी के युद्धों का भार--कम्पनी के 
कारोबार का भार--कम्पनी के पुरष्कार का भार-सिपाही 
विद्रोह का भार--पलियामेन्ट का समय--ऋण का व्यौरा-सूद 
का हिसाब--कांग्रेस का प्रस्ताव, देश भावी ऋण का उत्तरदाता 
नहों--ऋण दूर किस प्रकार हो ! पृष्ठ १७३०१६० 


ग्यारहवां परिच्छेद; झाथिक स्वराज्य । 

स्थानीय कार्यों की विशेषता--सानोय और अन्य 
राजख में भेद--खानीय राजख का आदर्श--ल्यानीय 
खराज संस्थाओं और सरकार का राजसख--सम्बन्ध--- 
स्थानीय करों का विवेचन -- भारतवष की स्थानीय खराज्य संस्था यें 
-स्यूनिसिपेलटियां और कारपोरेशन--कार्य--आमदनी के 
श्रोत--सरकारी सहायता--संख्या अगर आय व्यय--आय व्यय 
की मह्दं -“जन संख्या--कर की मात्रा--नोटीफाइड परिया-- 
बो्डों का आय व्यय--पोर्ट टुएश--स्थानीय राजख ओर ख़ुधोर 
योजना । पृष्ट १६०-२०८ 


दसवा परिच्छेद, स्थानोय राजस्व । 
हमारी आर्थिक पराधीनता--इस का परिणाम; आर्थिक 
हुद्शा--आर्थिक खराज्य की आवश्यकतो-स्वराज्य और 
शैब्स--हमारी आशिक उन्नति। पृष्ट २०८-२१७ 


भारतीय राजस्व 
'ेलपरसद) 


विषय प्रवेश 


राजरूघु«*वराजस का अथ्थे राज-धन या राज्य की आय 


व्यय है।# भारतीय राजश्व में हमें भारतवर्ष में करों द्वारा 

या अन्य प्रकार से प्राप्त होने वालो सरकारों आय, उसके 

व्यय, सार्वजनिक ऋण आदि विषयें का विवेचन करना 

है । यहां राज्य की क्या कया आवश्यकतायें हैं, ओर वह किस 

किस प्रकार से धन प्राप्त करके उनकी पूर्ति करता है, यह विचार 

करना है । अतः हमें प्रथम यह देखना चाहिये कि राज्य का 
देश की आर्थिक स्थिति ओर उन्नति में कया स्थान है । 





#% कुछ सहाशय राजस्व से विशेषतया जाय का ही अभिन्नायः लेते है । 
परन्तु हम, इसके विवेचन में आथ और व्यय दोनों का ही विचार आवश्यक्र 
समभकने वाले अन्थकारों से सहमत हैं। केखक । 


किए फिर किन 


० भारतीय राज़सर्त्र 


/धे 2 अरीयिजर चर री रच आता (9 टी ही कफ ९८5 है. ७ ता तक... पचि जरीके।... परी, आए, 67, हे, करी #ीिा परी, नर री हरी के, ढक; जरीशि कटी री अरीरए की कि कफ कीच आफ 0 हक 


आर्थिक उच्चनति और राज्य प्रबन्ध «यदि देश में 
उचित राज्य प्रबन्ध न हो, हर समय चोर, डाकुओं, छली, 
कपरटियों तथा बक्तवानों के अत्याचारों का भय हो, तो घन की 
रक्षा का विश्वास न होने से धन बहुत कम उत्पन्न किया जा 
सकेगा, और जो कुछ उत्पन्न भी होगा, उसे शीघ्र ख़र्च कर 
डांलने तथा छिपा कर रखने की प्रवृत्ति होगी। वच्त के 
धन की उत्पत्ति के काम में नहों लगाया जायगा। इल 
प्रकार सूल्धन अर्थात्‌ पूंजी का हर दम दिवाला निकला 
रहेगा | इस लिए आंधिक दृष्टि से देश में राज्य प्रबन्ध की बड़ी 
आवश्यकता है । 
राज्य के सुझय कायें; देश रक्षा--राज्य का 
मुख्य कार्य देश के बाहरी शत्रुओं के हटाना और देश में शांति 
ओर सुप्रबन्ध रखते हुये जनता को खुख-सम्रद्धि में सहायक 
होना है। इसके लिये राज्य को फौज, पुलिस तथा अन्य कर्मचारी 
रखने है।ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि धाज्य केवल 
देश की रक्षा के लिये ही फ़ौज नहीं रखता, चरन, संसार के 
अन्य देशों में अपनी मान मर्यादा की वृद्धि के लिये भी रखता 
है । खेद है कि यह प्रवृत्ति बढ़ती द्वी जाती है। 
प्राचीन कार में कुछ र्म-प्र मी? देशों ने तलवार 
के बल से “धर्म” का प्रचार किया था। अब प्रबल राष्ट्र 
इस बात का उद्योग कर रहे हैं कि उन्नति-काल के भयंकर 





विषय प्रवेश : 


हराकर तय इतक कत॥ ़रक॥ करय तय परी पक, हरीक३ #िक शिया कण पनिए पे हीपिय करी परीे॥, की हर, फरीये॥ को, #रियय कीजिए #क्‍9/ ५८ कि फ्री ही ९ की के, # के #ँ१%/ट ९३ अर ली तरीषे // १० अरनर #रण अत 2 कस री जरे० ##९५॥/ ५ कह ज५७ आर कर अप आए कट /#१ ५ आए #ट नए #नम ११९५ /#% ऋति टी _ ढक हक अगरेक पक: 


शख्राख्ों से खुसज्जित हो दूसरे देशों में अपनी 'सम्यता? 
का प्रचार करे अथवा उन्हें अपने ध्यापार के छिये प्रभाव- 
औेत्र बनावें । निदुन बहुत कम देशों का ओर बहुत थोड़ा 
आन आत्मरक्षा में व्यय द्वाता है । अधिकांश देशों का, 
ओर अधिकांश धन दूसरे का परतंत्रता के पाश में जकड़ने 
'के लिये खर्च किया जा रहा है । विशेष दुश्ख, की बात 
सो यह है कि वर्तमान नीति का यह एक सिद्धान्त सा ही हो 
चला है कि शान्ति चाहते हो तो युद्ध के छिये तेयार रहो । इस 
अकार शान्ति की आड़ में युद्ध की तैयारी करना एक साधा- 
अण बात है । प्रत्येक देश अपने पड़ोसी से भयभोत होकर उससे 
अधिक सुद्दढ़ सेना रखना चाहता है तो हर एक का सैनिक व्यय 
बराबर बढ़ने वाला ही ठहरा । अब यह निश्चय करना ही कठित 
हो जाता है कि आत्मरक्षा के लिये क्रितना व्यय करता उचित 
हैं, ओर किस मात्रा से अधिक होने पर उसे अच्ुच्चित कहता 
चाहिये । अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद्‌ ने किसी देश की कुछ 
आय का अधिक से अधिक बीस फी सदी सेना में व्यय करना 
'डचित ठहराया है, परन्तु इसपर शान्ति से विचार ही कौन क एता 
है ? भारत की विदेशी सरकार तो इस देश के द्रिद्र होते हुए 
भी यहां की केन्द्रीय और प्रान्तीय आय के येग का छग पा 
अैतीस फीसदो भाग सेता में खर्च कर डालती है। पुलिस का 
जर्च अलग रहा । 


६2. भारतीय राजस्व 


राज्य के गौण कार्य--राज्य के अन्य कार्य गौण अथवा 
पेच्छिक होते हैं। ये फाय भिन्न मिन्न देशों की परिस्थिति या 
आवश्यकता के अनुसार पृथक प्ृथक्‌ होते है। तथापि इसर्मे 
संदेह नहों कि आधुनिक सभ्यता में राज्य के कार्य अधिकाधिक 
बढ़ते ही जा रहे है । रेल, तार, डाक, आदि पारस्परिक व्यवहार 
के नये साधन अब बहुत से देशों में राज्य के अधीन हैं, भारतवष 
में तो इन कामों के अतिरिक्त जड़छ ओर नहर का प्रबन्ध भी 
राज्य ही करता है, वही अफीम आदि मादक पदार्थों की 
उत्पत्ति का नियंत्रण करता है और इनकी बिक्री के लिये ठेका 
देता है; , एक बड़े जमींदार की तरह यहां मारुगुज्ञारी 
चसूल करता है ओर नमक जैसे जीवनोपये।गी पदार्थों पर एका 
धिकार रखता है , और वही शिक्षा, स्वास्थ ओर न्याय आदि 
विभागों का प्रबन्ध करता है। इससे अनुमान किया जा सकता 
है कि राज्य की शक्ति हमारे आन्तरिक ज्ीचन पर कितना प्रभुत्वः 
रखती है और हम राज्य के कितने अधीन हैं | यदि किसी देश 
में राज्य पूर्णतः प्रजा-तंत्र और प्रजा दितैषी हो ते कदाचित्‌ 
उसकी ऐसी प्रभ्भुता विशेष आपत्ति-जनक न हो | परन्तु भारत- 
यर्ष जैसे देशों में जहां यह बात नहीं है, सा्वंजनिक कार्यों में 
राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिये। 
कर का लक्षण--इसमें संदेह नहों है कि मानव समाज 
में राजा की उत्पत्ति चिर काल से दो चुकी है। भारतब॒च्न में ते 
रछूतयुग के समय में भी राजाओं के होने का प्रमाण है । अस्त, 
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जब से राजा होने लगा, तभी से डसे अपने मुख्य अथवा गोण 
सभी कार्यों का करने के लिये घन की आवश्यकता होने रूगी । 
इसी लिये राजा को प्रजा से घन मिलने रूगा । राजा के 
मिलने वाले इस धन का स्वरुप देश कार के अनुसार बंद 
लता रहा है | पहले एफ समय ऐसा भी रह चुका है कि प्रजा 
'राजा के उसके विविध कार्यों के लिये खय॑े ही घन दिया 
करती थो । अब राज़ा कर या टेक्स रूगा कर आवश्यक घन 
चसूछ करता है । भिन्न भिन्न परिसख्ितियों के अनुसार 
कर की परिभसाथा भी पृथक पृथक होगी । आधुनिक 
काल में प्रायः श्री० प्रोफेसर वेध्टेबल द्वारा की हुई कर 
की परिभाषा सर्वोत्तम मानी जाती है। उनका कथन है जि--- 


“कर, साव जनिक शक्तियों के कार्यों के लिये, व्यक्तियों या 
व्यक्ति-समूहों से, अनिवाय॑ रूप में लिया हुआ घन है |” 


इस परिभाषा में निम्न लिखित बातें विचारणीय हैं-- 
१-सावजनिक शक्तियों में केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय 


सब शक्तियां सम्मिलित है। अतः देहातों या कसयों से स्थानीय 
कायों के लिये लिया हुआ घन भी कर है। 


२--जै। घन लिया जाता है, वह सार्वजनिक कार्यों में खर्च 
किये जाने के लिये है, किसो व्यक्ति विशेष, या जाति विशेष 
अथवा समाज विशेष के खार्थे साधन के लिये नहीं । राज्य के 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह इस विषय में पश्ष- 
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पात से काम न ले ओर देश की जनता के लिये बहुत सा धन न 
उड़ा दे । बहुधा खाधीन देशों में भी राज्य अपनी धनी, यह 
घर्माधिकारी ( पुरोहित आदि ) प्रज्ञा के प्रभाव में रहता है + 
फिर भारत जैसे पराधीन देशों का ते। कहना ही क्या, उनमें तेह 
राज्य का पदे पदे शासक जाति से प्रभावित होना सम्भव है। 

' निस्खंदेह देश में ऐसे काम बहुत कम होते हैं, जिनसे उनके 
प्रत्येक व्यंक्ति के लाभ द्वो; परन्तु यदि किसी कार्य से अधि- 
कांश जनता का हित है ओर उससे लाभ उठाने में शेष 
जनता के लिये कोई बाधा न हो ते उस काम के सावंजनिक 
कह सकते हैं | यदि इसके विपरीत, किसी काय से बहुत थेड़े 
से ही आदमियें का द्वित होता है।, शेष उसका उपयेग न कर 
सके, ओर उन के लिये राज्य ने वेसा कोई दूसरा कार्य भी नहीं 
करा रबचखा हो, ते। इस कार्य के सावजनिक कद्दना जनता के 
घेखा देना है। हां, निधन रोगी और अंग हीन प्रजा फी रक्षा 
का कार्य सावंजनिक माना ज्ञाता है । 

. कोई कार्य सार्वजनिक है या नहीं, इस बात की जांच करने 
का यह एक स्थूल नियम दिया गया है, परन्तु कभी कभी बड़ी 
जटिल समस्या उपश्वथित हो ज्ञाती है । झुयेग्य न्यायाधीश ही 
अच्छी तरह निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा कार्य सावंज़निक 
है भोर कोन सा नहीं, इस लिये यह निर्णय करने का काम उन्हों 
पर रहना चाहिये | भारतवर्ष में राजा करे से। न्याय” साना 
जाता है। वचद चाहे जिस काम के सावंजनिक ठहरा दे उसके 


इक. 
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विरुद्ध कुछ कहने का अधिकार नहों है। और ते। और, ईसाई 
धर्म सम्बन्धी ( &62]629507८७३) ) खर्च भी प्रति च्ष सार्वजनिक 
माना जाता है ओर व्यवस्थापक सभा उस पर अपना मत नहीं 
दे खकती !!! 

स्मरण रहे कि सावंजनिक कार्यों का निमित्त लेकर प्रज्ञा से 
आवश्यकता से अधिक घन बसूल करना और बड़ी-बड़ी रक़में 
बचा लेना भी उचित नहीं है । भारत सरकार ने ऐसा कई 
बार किया है | 

३--कर, अन्ततः व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों से ही लिये 
जाते हैं | भाज्न वस्त्र आदि के कर, कहने के। ते पदा्थी पर 
लगाये जाते हैं, परन्तु इनके चुकाने वाले होते हैं, व्यक्ति या 
व्यक्ति-समूह ही । 

जब कि राज्य सावंजनिक कार्यों के लिये धन संग्रह करता 
है ता व्यक्तियों एवं व्यक्ति-समूहों का यह कतंव्य ही है कि उसमें 
येग दें | साथ ही राज्य का चाहिये कि वह भी कर वसूल करने 
में सब के। समानता की द्वष्टि से देखे और निष्पक्ष व्यवहार 
करे | 

४--अनिवायं रूप में? कहने से अभिप्रायः यह हैँ कि कर 
देने में व्यक्ति या व्यक्ति-ससूह खतंत्र नहों है। वे किसी निश्वित्‌ 
कर के देना चाहें या न चाहें, उन्हें वह देना ही पड़ेगा । यदि 
राज्य प्रजा के यथेष्ट प्रतिनिधियों द्वारा पूण रूप से नियंत्रित 
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है ते इसमें विशेष अनौचित्य नहीं ) परन्तु जब केाई कर इस 
तरह का है जिसे देश के बहुत से आदमी पसन्द नहीं करते, या 
जब कर से वसूल किया हुआ रुपया इस प्रकार व्यय होता है 
कि प्रजा वर्ग के बहुत से आदमी उसके विरेधी हों, ते ,यह 
श्पष्ट है कि प्रतिनिधियों ने यथेष्ट कतंव्य पालन नहीं किया 
अथवा राज्य प्रबन्ध बहुत खुचारु रूप से नहों हो रहा है । 

विद्त हो कि आधुनिक कालरमें कर अनिवार्य करने में मूछ 
उद्द श्य यह है कि कर का भार सब पर समान रूप से पड़े । 
यदि किसी आदमी को इससे मुक्त कर दिया जाबे ता उसके 
हिस्से का कर-भार दूसरों पर पड़ेगा; इस लिये प्रत्येक समर्थ 
व्यक्ति से कर अनिवाय रूप में ही लेना न्‍न्यायानुमेदित है । 

५--धन? से यहां अभिप्राय केवल प्राकृतिक या मैतिक 
पदार्था से ही नहीं । अनिवाय रूप से सैनिक सेवा या बेगार 
लेना अथवा अन्य कार्य करना भी पहले चिर काल तक कर का 
ही एक स्वरूप माना गया है। अब भी युद्ध काल में सैनिक सेवा 
लिया जाना न्याय विरुद्ध नहों समझा जाता | हम यह मानते 
है कि आपत्ति काल में मर्यादा नहीं रहती, तथापि भारतवर्ष में 
साधारण परिखिति में भी अनेक स्थानों में जे! बेगार ली जाती 
है, वह सर्वथा अनुचित ओर न्याय विरुद्ध है । 

 ६-कर प्रजा से वसूल किये जाते हैं ओर प्रज्ञा के लिये 

बसूल किये ज्ञाते हैं । अतः प्रज्ञा का वह जानने का अधिकार है 
किकरों के रूप सें जे। धन राज्ञा संग्रह करता है, वह किन 
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परत जढार भरी गली चएाट पड़री सदी कतार बकरी कि बकरी 


किन कार्यों में व्यय होता है। आज्ञ कल प्रायः सभी सम्य देशों 
में सरकारी आय व्यय का हिसांब सर्वसाधारण के अबवलो कनाथे 
प्रकाशित करने की रीति है। परन्तु जिन देशों में शिक्षा का 
यथेष्ट प्रचार न हो, वहां उक्त हिसाब प्रकाशित करने से भी 
यथेाचित उद्येश्य पूति-नहीं होती । भारतवष में सरकारी 
हिसाब विदेशी भाषा-अरंगरेज्ञों में छपने से, साधारण जनता के 
उसका ज्ञान खुलभ नहों है। यहां शिक्षितों की संख्या बहुत 
हो कम, केवल सात फी सदी है, अ्रंगरेज़ी जानने वालों का 
अनुपात ते और भी क्षद्र है। वास्तव में, सरकारों हिसाब 
जनता को जानकारी के लिये छपाना भभीष्ट है ता समस्त देश 
का हिसाब भारतवष की राष्ट्र-भाषा हिन्दी में, ओर प्रान्तों का 
हिसाब प्राल्तीय भाषाओं में प्रकाशित होना चाहिये । 


राजस सम्बन्धी प्रारम्मिझ बातों का वर्णव कर छुकने पर 
अब अगले परिच्छेद में इस विषय पर विचार किया ज्ञायगा 
कि कर निर्धारित करने के नियम क्‍या हैं और उनका किस 
अ्रकार अथवा कहां तक पालन होता है । 


००७१ ८८८८०-... 
ख््य्य्ह्र्च्च्स्लि ः 
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कर सम्बन्धी नियम 
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आक्रूयथन--हम पहिले कह आये हैं कि चिर काल से राजा 
लेग अपनी प्रज्ञा से कर लेते रहे हैं । देश की भिन्न भिन्न परि- 
स्थिति के अनुसार कर सम्बन्धी नीति बदलती रही है। आधु- 
निक अथेशासत्र-वेत्ताओं ने इस विषय का विशेष विचार शअंठा- 
रहवों शतवाब्चदि के अन्त में किया है। 


ब्राइम झरूिसिय के नियस--कर लगाने के सम्बन्ध में 


अर्थशास्त्र के प्रवत्तक मि० आडम स्मिथ के चार नियम प्रसिद्ध 
हैं। यद्यपि इनको व्याख्या में बहुत विद्वानों फा भिन्न भिन्न तके 
होता है ओर इन्हें पूर्णतः पालन करना कठिन है, तथापि इनके 
समुचित विवेचन से राजा और प्रज्ञा दोनों का लाभ है, कर 
दाताओं पर न्यूनतम भार पड़ता है और राज्य के अधिकतम 
आय प्राप्त हो जाती है। इन के समानता सम्बन्धी प्रथम नियम 
में कई सिद्धान्तें का समावेश है। 


कर सम्बन्धी नियम ११ 
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पहिला नियम, समानता--“प्रत्येक राज्य के आद्‌- 
मियों का राज्य की सहायता के लिये यथा सम्भव अपनी अपनी 
सामर्थ के अन॒पात में कर देना चाहिये, अर्थात्‌ उस आयके 


अनुपात में कर देना चाहिये जे राज्य-संरक्षण में, उनमें से 
धत्येक के प्राप्त है? 


समानता झौर स्वाथ त्याग का सिद्धान्त-- 
उपयुक्त नियम का आशय यह है कि कर इस प्रकार निर्धारित 
किये जांय कि प्रत्येक कर दाता को समान स्वार्थ त्याग करना 
पड़े । भिन्न भिन्न आदमियें के कर देने में जे। कष्ट अदुभव 
होता है, उसकी ठीक ठीक माप बहुत कठिन है, इस लिये कर 
का इस प्रकार ठहराना कि सब के समान कष्ट हो, बहुत 
कठिन है । संसार में अपवाद ते। प्रायः हर एक बात में मिल 
जाते हैं, तथापि अधिकांश आद्र्मियों के सम्बन्ध में यह कहा 
जा सकता है कि केवल जीवनो पयागी पदार्थों के प्राप्त करने के ही 
येग्य आय रखने वाले के कुछ त्याग करने में बहुत कष्ट द्वोता है, 
और उससे अधिक आय वाले आदमी के उतना द्वी त्याग करने 
में अपेक्षाकृत कम कष्ट होता है। उदाहरणाथे दो परिवारों में 
पांच पांच आदमी है, उनमें से एक परिवार की वाषिक आय दो 
हजार रुपये है, ( जो उस के जीवन निवाह के लिये आवश्यक 
समभी जाती है) ओर दूसरे परिवार की इस से अधिक 
दुष्टान्तवत्‌ चार हजार रुपये है। यदि दोनों परिवारों के कर 


१२ भारतीय राजस्व 
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स्वरूप ३० । ३० रुपये राज्य-काष में देने पड़ तो कर की मात्रा 
प्रकट में बराबर दीखने पर भो पहले के कर भार बहुत अधिक 
भाह्ूम होगा | अच्छा, यदि दो हज़ार रुपये की आय वाले पर 
तीस रुपया और चार हज्ञार रुपए की आय वाले पर साठ 
रुपया कर रहे, तो कया दोनों के कर भार समान प्रतीत होगा ? 
सम्भतः चार ह॒न्नांर रुपये की आय वाले परिवार के साठ 
रुपया देना इतना न अखरे जितना दो हज़ार रुपये की आय 
चाले परिवार के तीस रुपया देना अखरता है; क्‍योंकि चार 
हज़ार रुपये की आय वाला अपनी विरलासिता की एकाथ 
सामग्री का उपभेग त्याग कर के अपना कर चुका सकता है, 
इसके विपरीत दो हज़ार वाले के अपनी जीवन निर्वाह की 
आवश्यकताओं में कमी करनी पड़ती है । 

इस विचार से कर वद्ध मान होना चाहिये । अर्थात्‌ कर- 
दाता की आय जितनी अधिक हो,. उस पर उतनी ही अधिक 
ऊंची दर से कर रंगे । यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक ही कर 
चद्ध मान हो, विविध प्रकार के सब करों के मिकछा कर हिसाब 
लूगाने में ही इस नियम को व्यवहार किया जा सकता है । 
'बहुत से उदाहरणों में गरीब छोगों पर जीवनेापयैरगी पदाथों 
का कर तो अमीर लोगों के समान ही पड़ता है परन्तु अमीरों 
'यर विछासिता के पदार्थी का कर ज्यादा होने से उनसे लिये 

कुल करों का येग ऊंची दर से बसूछ किया हुंआ सिद्ध 
होता है।... 


कार चित पका“ कार कहर चक्कर पक पतला कककत चला १०; " 
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कर सस्बन्धी नियम ९ 
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मि० आउम्र स्मिथ ने इस नियम में कहा है कि आदमियों 
का अपनी उस आय के अनुपात में कर देना चाहिये, जे राज्य- 
संरक्षण में उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ प्राप्त है । इससे यह ध्वनि निक- 
लती है कि आदमियों के राज्य से जितना राभ पहुंचता है, 
उसके बदले में उसो अन्चुपात से उन्हें राज्य के कर देना 
चाहिये | इस विषय में बहुत बाद बिवाद हुआ है । मि० वा- 
कर का कथन है. कि राज्य संरक्षण से अधिकतर लाभ तो 
दुर्बल और रोगी आदि पाते हैं ओर ये लेग राज्य संरक्षण के 
अनुपात से कर देने में सर्वधा असमर्थ हैं । साथ ही यह हिसाब: 
छगाना भी तो बहुत कठिन है कि भिन्न २ व्यक्तियों की ज्ञान और 
माल का राज्य द्वारा कितना संरक्षण होता है। इस प्रकार इस 
नियम के इस अंश के अनुसार व्यवहांर द्वोना दुस्लाध्य है । 


दूसरा नियम; स्पष्टता और निश्चितता-- 

“फिसी व्यक्ति का जो कर देना पड़े वह निश्चित हो, अंधाघुंघ 
न हो | कर देने वाले तथा अन्य आदमियों को कर देने का 
समय और कर की मात्रा स्पष्ट रूप से मालम होनी चाहिये।” 

यह नियम समभूना आंसान ही है। कर देने का समय 
और करकी माजा, कर वसूल करने वाले की इच्छानुसार बदल- 
जाना उचित नहीं है। यदि कर की मात्रा स्पष्ट ओर निश्चित 
न रहेगी तो अधिकारी कुछ अधिक कर वसूल कर के खय॑ खा 
खकता है । पुनः यदि कर देने का समय पहिले से मालूम 


श्छ भारतीत राजस्व 
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नहो ते कर-दाता अपने कर की रकम समय पर तेयार न रस्त 
सकेगा ओर अधिकारियों का समय वृथा नष्ठ होगा । 

इस स्पष्टता सम्बन्धी नियम के अनुसार प्रत्येक कर प्रत्यक्ष 
होना चाहिये, परोक्ष कर कोई रहे ही नहीं । परन्तु आज्न करू 
प्रत्येक राज्य कुछ न कुछ परोक्ष कर लेता ही है । इंगलेंड में 
लगभग ५० फी सदी कर परोक्ष होता है, भारत में तो ओर भी 
अधिक | यहां केन्द्रीय ओर प्रान्तीय दोनों प्रकार के करे के 
मिला कर लगभग २२५० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष वखूछ किया जाता 
है। मालगुज़ारी को प्रत्यक्ष कर माना जाय या परोक्ष, इस विषय 
में मत भेद है। परन्तु इसे भी प्रत्यक्ष कर की गणना में सम्मि- 
'लछित कर लिया जाय ता भी यहां कुछ मिला कर केवल ५८ 
करोड़ रुपये से भी कम अथांत्‌ २० फो सदी आय से भी कम 
रकम, प्रत्यक्ष करों से वसूल होती है, शेष ७४ फी खदो से 
अधिक रकम परोक्ष करों से लो जाती है। 

इस नियम का यह भी आशय है कि राज्य, प्रज्ञा से किसी 
अ्रकार का उपहार या भेंट आदि न ले, क्योंकि वह परोक्षा कर 
में गिनी ज्ायगी । 


तीसरा नियस; सबिधा---“प्रत्येक कर ऐसे समय 

में ओर ऐसी विधि से वसूछ किया जाना चाहिये कि कर देने 
'बालों की अधिकतम झखुबिधा हो |” 

इसी नियम के अचुसार बहुधा पदार्थोा की थाक जिनन्‍्सों पर 


कर सम्बन्धी नियम १७ 
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ही कर रूगाया जाता है, फुटकर जिन्‍मों पर नहों, क्योंकि इससे 
उसके एकत्र करने में बहुत असुविधा होती है। 


यद्यपि अन्ततः प्रध्येक पदार्थ पर लगाया हुआ कर उ प्त॒ पदार्थे 
के उपभोक्ता पर पड़ता है, तथापि यदि कर उपभेक्ताओं से लिया 
जाय ता एक ते। वह फुटकर रूपमें वसूछ करना बहुत कठिन होगा; 
दूसरे सम्भव है, कर का प्रत्यक्ष अनुभव करके कुछ उपमभेक्‍क्ता 
उस पदार्थ के खरीद ही नहों | इस लिये पदार्था पर रूगाया 
हुआ कर उपभोक्ताओं से न लिया जाकर थोक दुकानदारों 
( बेचने वालों ) से वसूल कर लिया जाता है | 


प्रत्येक कार्य किसी खास समय में ही बड़ी सुविधा से हो 
सकता है। समय पर ही कर देने में बहुत खुविधा होगी । 
किसानें के रूगान देने की सुविधा उस समय होती है जब 
उनकी फसल तेयार होकर उपज्ञ संग्रह कर ली ज्ञाय | 


चाया नियस; सितव्ययिता---“प्रत्येक कर इस 
प्रकार लगाया जाना चाहिये कि राज्य-काष में आने वाली 
रकम से ऊपर कर-दाताओं के पास से न्यून से न्‍्यून धन लिया 
जाबे |?” 


इस का आशय यह है कि प्रजा से वसूछ की हुई कर की 
आमदनी का अधिक से अधिक भाग सरकारी ख़ज़ाने में जमा 
होजाय; अर्थात्‌ कर वसूल करने का खर्च कम से कम हो, बहुत 


श्द्द भारतीय राजत्न 
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अधिक अधिकारियों के केवछ इसी काम के लिये न रखना 
पड़े । 

इस नियम के अन्तगंत यह बात भी आजाती है कि कर 
प्रायः देश के कच्चे पदार्थों पर न लगाया जाकर विक्री के लिये 
तेयार किये हुए माल पर ही लगाना चाहिये। उदाहरण के लिये, 
कर रूई पर न लगा कर उसके बने,हुए कपड़े आदि पर रूगाना 
अच्छा होगा। फपड़ा बनने तक रुई कई सौदागरों के हाथें से 
गुज़रती है | यदि रु पर कर छूगा ते कर-दाताओं के ते 
बहुत हानि होगी और सरकारी केष में थेड़ा रुपया पहुंचेगा | 
कल्पना करो कि “क” ने रुई पर १००० रु० कर दिया तो जब वह 
इसे “ख» के बेचेगा ते अपनी रुई पर रूगी हुई रकम भौर उसका 
मुनाफा लेने के अतिरिक्त यह १००० रुपये की रकम ओर 
इसका सूद भी लेगा | यदि सूद की दर दस फी सदी हुई ते 
वह “ख”से सूद सहित ११०० रु० ओर लेगा इसी प्रकार “ख* अपने 
आहक “ग” से १५१० रु० और लेगा । इसतरह असलछो कर की 
रकम पर चक्रतृद्धि व्याज (सूद्‌ दर सूद ) रूगता रहेगा । 
सम्भव है, अन्तिम ग्राहक के। २००० रु० के लगभग देने पड़, 
जब कि सरकारी खज्ञाने में केवछ एक हजार रुपये ही पहुंचे हैं । 
इसे बचाने का उपाय यही है कि कच्चे पदार्थों पर कर न 
लगाये जाने का नियम हो, और कर केवल तैयार मार पर ही 
लगाया जावे। 
“  समरण रहे यह बात हम नेदेश के आत्तरिक व्यापार करे. 


कर खस्बन्धी नियम श्छ 
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सम्बन्ध में ही कही है । निर्थात के कच्चे पदार्थों पर कर 
लगाना बहुत लाभकारी होता है, उससे देश के उद्योग धन्धों 
को उत्तेजना मिलती है। 

कदर अन्य नियम--मि० आडम स्मिथ के नियमें। का 
वर्णन हो चुका । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विचारणीय नियम 
ये हैं... 

अल को संख्या अधिक होने से उनका भार अपेक्षाकृत 

कम मालूम पड़ता है, यदि अधिक आय प्राप्त करनी हो ते करों 
को संख्या बढ़ाना उत्तम होगां। तथापि बहुत छोटे छोटे करों का 
लगाया जाना उचित नहीं, उनके वसूल करने में खर्च और 
परिश्रम बढ़ेगा ! किसी एक कर का भार भी इतना अधिक न 
हो कि वह असहा हो चले । 

२--कर निधारित करने का सबसे अच्छा ढंग वह है जो 
यथेष्ट छेचदार हो, जो देश की खुख सम्दद्धि की वृद्धि के साथ 
करों से होने वाली आय के बढ़ा दे भोर उसके कम होने के 
साथ इसे घटा दे । कर सदेव देश काल की परिस्थिति के अज्ञ- 
सार घटते बढ़ते ओर बदलते रहने चाहिये। द 

कर निधोरित करने का विषय बड़ा गहन है, अतः इसका 
निश्चय करने से पूथ आगे पीछे का भर्ती भांति विचार कर 
लेना चाहिये। जद्दां तक सम्भव हो, ऐसे कर न छूगें जिनसे एक 
ओर ते थाड़ी सी आय द्वोती हो, परन्तु दूसरी ओर परोक्ष 


रूप में सावंजनिक हित फी बहुत द्वानि हो जाय । 
मर 





करों का विवेचन 


झशकाकी कर ( 58 77282 ६235 )--आज् कल 
साधारण आदमी भी यह जानते हैं कि कर कई प्रकार के 
लगते हैं ओर एक हो कर से काम नहीं चलछू सकता। 
तथापि समय समय पर कुछ महाशय एकाकी कर के पक्ष 
में रहे हें। इसमें कई दोष हें । इससे होने वाली आय सुग- 
मता पूर्वक नहीं बढ़ायी जा सकता । जिस श्रेणी के पदार्थों या 
ज्ञिस प्रकार की आय पर यह कर रूगाया ज्ञाय, यदि उससे 
यथेष्ट धन संग्रह न हो तो किसी दूसरी जगद से उसकी पूर्ति 
करने की सुविधा नहों होती । इस प्रणाली से उद्योग धन्धों की 
उन्नति के लिये या मादक पदार्थों का व्यवहार कम करने के 
लिये विविध प्रकार के कर नहीं रूगाये ज्ञा सकते । द्रिंद्र और 
सम्ुद्ध जनता से एकाकी कर उचित मात्रा में चसूल नहीं किया 
जा सकता । अस्तु, यह प्रणालो व्यवहार में लाना अत्यन्त अखु- 
घिधा जनक है । 
आधुनिक राजख नीति में यह विचार रखा जाता है कि 


करों का विवेचन श्ध 
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करों से राज्य को आमदनी ते यथेष्ट हो जावे, परन्तु कर देने 
चालों के करों का भार यथासम्भव कम प्रतीत हो । इस 
विचार से दो प्रकार के कर लगाये जाते हैं, (१) प्रत्यक्ष 
। 8॥0776८६ ) कर और ( २) परोक्ष ( ॥ाता7८६ ) कर। 

प्रत्यक्ष कर--चह कर प्रत्यक्ष कर है, जो उसी आदमी 
से लिया जाता है, जिस पर उसका बोभ डालना अभीष्ट हो ॥ 
यह कर देते समय कर-दाता यह भरी भांति जान लेता है कि 
उसने अपनी आय में से इतना रुपया इस रूप में सरकारी केाष 
में दिया अथवा आय के अम्लुक अनुपात में सरकार के। सहायता 
शहुंचांयो । उदाहरणवत्‌ ज़मीन का रूगान, आय कर; आदि 
पधत्यक्ष कर हैं । 

परोक्ष कर--परोक्ष कर उस कर के कहा जाता है, 
जिसके उसके चुकाने वाले औरों पर डाल देते हैं | व्यापारी, 
आयात ओर निर्यात पर ज्ञो महसूल देते हैं उसे माल बेचने के 
'समय वह अपने ग्राहकों से वसूल कर लेते हैं | व्यवहारोपयेगी 
ब्लीज़ॉ-कपड़े, नमक, शराब, अफीम आदि के कर सभी परोक्ष 
'ऋर हैं। ये कर देते समय लोगों के प्रत्यक्ष कष्ट नहीं होता । 
परन्तु सरकार को इनझे व्यापार व व्यवसाय के लिये तरह तरह 
के नियम बनाने पड़ते हैं, किस रास्ते से व्यापार का मांल जाना 
च्याहिए, किस जगह उसे बेचना चाहिए, किस रीति से व्यापार 
छोना चाहिए, किस चीज़ के कोन व्यक्ति बनाए, अथवा क्रिस 
आ्यान पर ओर कितनी बना<५, इत्यादि | 


२8 भारतीय राजस्व 
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अत्यक्ष करों से लाभ हानि--प्रत्यक्ष करों के सुख्य 
लाभ ये हैं-- ु 
१-इनसे प्रत्येक आदमी के ठीक ठीक मालूम हो जाता 
है कि उसे राज्य के क्‍या देना है| 
२--इनन्‍्हें वसूल करने में परोक्ष कर की अपेक्षा अधिक खुग- 
मता तथा मितव्ययिता होती है। 
इन करों से मुख्य हानियां निश्च लिखित हैं-- 
क--कर दाता को ये कर बुरे रूगते हैं । 
ख--साधारणतः सब आदमियों पर ओर विशेषतया गरीबों 
पर प्रत्यक्ष कर लगाना कठिन होता है। 
ग--इन करों से होने वाली आय के घटाने बढ़ाने की 
बहुत गुंजायश नहों द्वोतो । 
घ--यदि ये कर बहुत भारी हों ते! इन से लोगों के, बचत 
करने में, निरत्साहित होने की सम्भावना होती है। 
परोक्ष करों से लाभ हानि--परोक्ष करों के मुख्य 
लाभ ये हैं--- 
'१--कर दाता के यह बहुत कम अखरते हैं। जब तक कि 
ये बहुत ज्यादह न हों। उसे इनका भार मालूम नहों होता । 
. »१-हरु एक आदमी पर उसको सामर्थ के अछुसार करः 
लगाये जा सकते हैं| 
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३--परोक्ष कर ऐसे समय पर लिये जाते है ज्ञो कर-दाताओों 
को सुविधा जनक हो । 

४--इनसे होने वाली आयके घटाने बढ़ाने की विशेष गैंज़ा- 
यश होती है और समृद्धि काल में जब कि जतता की विविध 
पदार्थों की मांग बढ़ती है, यह्‌ आए खयमेव बढ़ जाती है। 

इनसे मुख्य हानियां निम्न लिखित हैं-- 

( क ) परोक्ष करों को वघूछ करने में कठिनाई ओर खर्च 
बहुत होता है । 

( ख ) कुछ पदार्थों पर कर छगाने से किसी उद्योग घन्धे 
की नुकसान पहुंचने की सम्भावना रहतो है ॥ 

( ग ) मंहगो होजाने की दश। में करों से प्राप्त दोने बाली 
आय में अचानक कमी दो जाने की सम्भावना होती है । 

( घ ) करों से बचने के लिये लोगों के मार छिपा कर 
ले ज्ञाने का प्रलाभन अधिक होता है । 

भमिश्चित कर पद्धति--आघधुनिक राज्यों में प्रत्यक्ष और 
परोक्ष करों का सु मात्रा में मिला कर ही आय प्राप्त की 
जाती है। इस पद्धति से निम्न लिखित लाभ हैं-- | 

१--इससे, प्रत्यक्ष करों से होने चाली अध्रियता कप्त हो 
जाती है। 

२--परोक्ष करों से उद्योग धन्वों के जो हाति हो सझूती 
है, वह इस पद्धति से कप्त होजातो है। 


३4 भारतीयं राजस 
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३--इस पद्धति में आय के घटाने बढ़ाने का गुंजायश रहती 
है, और कर-दाताओं के विशेष अखुविधा पहुंचाये बिना, कर 
को द्र घटायी ओर बढ़ायी जा सकती है । 


करों का वर्गोकरण--मि० आडम स्मिथ के पहिले 
नियम से माल्द्म होता है कि उनके विचार से कर, आय में से 
दिया जाता है | इस लिये वह करों का चर्गीकरण आय के 
श्ोतां--लगान, मज़दूरी ओर मुनाफे, के अनुसार करते हैं ॥ 
परन्तु यह पर्याप्त नहों है।ठीक ठीक वर्गोकरण ते है भी 
बहुत कठिन, तथापि निश्च लिखित प्रकार से करों का चिभक्त: 
करना विवेचन के लिये सुविधाजनक होगा-- 


१--मालशुज्ञारी | 

२--पदार्थों पर कर; इन पर कई दृष्टियों से विचार 
होता है । 

३-आय कर | 

४--जायदाद्‌ और पूंजी पर कर। 

५--पारस्परिक व्यवहार, माल दुलाई, आबपाशी आदि 
व्यापारिक कार्यों का कर । 

६--स्टास्प 

अब इन में से एक एक पर क्रमशः विचार किया 
जाता है । 


करों का विवेचन ., शव. 
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१--सालगुजारी--यह कर सब करों से प्राचीन है । 
राज्य की आय का पहिले यही प्रधान साधन था । व्यव- 
सायिक द्वष्टि से अवनत देशों में भब भी इसका बड़ा महत्व है। 
कहों कहों ते इस कर की मात्रा ज़मीन को उपज्ञ के एक 
निश्चित अनुपात से ली जाती है और कहीं कहीं वह भूमि के 
क्षेत्रफल के हिसाब से छगायी जाती है। इन में पहली प्रकार 
की आय भूमि की उपज्ञ के अनुसार घटायी बढ़ायी जा सकती 
है, दूसरी नहों। कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि भिन्न 
मिन्न ध्कार की फसल वाली भूमि पर, क्षेत्र फल के अनुपात से 
कर को दर अलूग अरूग निश्चित करदी जाती है। इससे कृषकों 
के खाथेत्याग की समानता का मोटा अनुमान द्वो जाता है। 


भारतवर्ष में सरकार, भूमि से होने वाली आय पर, कर 
उस अनुपात से नहीं लूगाती, जिससे अन्य आय पर लगाती है । 
यहां वह किसाने से बहुत अधिक मालगुज़ारी चसूल करती है, 
अपने इस काम का जायज दिखाने के लिये, वह अपने आप के 
यहां की भूमि का मालिक कहती है । परन्तु भूमि का मालिक 
असल में वही समभझा जाना चाहिये, जो उस पर चिरकालर से 
खेती करता आया है, जिसने अपने परिश्रम से उसे उप- 
जाऊ बनाया द्वो या जिघने उसके दाम देकर उसे खरीदा हो। 
सरकार अपनी आवश्यकता के लिये जानता को अन्यान्य आय 
की भांति ज़मीन से होने वालो आय पर भी कर लगा ले । अन्य 
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देशों में जहां सरकार अपने आप के ज़्मीन का मालिक नहीं 
सममरती, वहां ऐसा ही किया जाता है, 

लूगान पर लगाया हुआ कर ज्ञमोतन के मालिक पर ही 
पड़ता है, वह इसे किसी ओर पर नहों डा सकता | इस कर 
के कारण वह अपनी भूमि से उत्पन्न अन्न आदि पदार्थ का सूल्य 
नहों. बढ़ा सकता, क्योंकि यद्द चोज़ें ता बाज़ार भाव से 
बिकंगी । हे 

इस सम्बन्ध में श्री पं? महावीर प्रसाद जी हिवेदी अपने 
“सम्पत्ति शास्त्र” में लिखते हैं कि “रूगान पर जो कर लूयाया 
जायगा वह हमेशा ज़मीन के मालिक हो के देना पड़ेगा । 
हिन्दुस्तान में प्रायः सारो ज़मीन की मालिक सरकार है ओर 
कर भी सरकार हो लगाती है । इससे वह अपने ऊपर कर 
लगाने से रही । हां, जहां जहां अमीदारी, ताल्लुफ्रेदारी, या 
इनामदारो, प्रबन्ध है, वहां वहां यदि ऊंगान पर कर लगाया 
जाये तो ज़मीन के मालिकों के दी देना पड़े। यथार्थ में जो 
लगान सरकार या जमोंदार के देना पड़ता है चह भी एक 


#पदार्थों का भाव अन्ततः ऐसी निकृष्ट भूमिके उत्पादन व्यय के अनुसार 
निश्चित होता है, जिस में खेती करने से खर्च जोर मज़्दूरी आदि ही निक- 
लती है, ओर कुछ मुनाफा नहीं रहता । उक्त उत्पादन व्यय बाज़ार भाव से 
कम नहीं होगा, क्योंकि यदि शेसा हो तो उससे भी खराब भूमि में खेती 
होने छगे । हत्पादन व्यय बाजार माय से अधिक भी नहीं रह सकता, 
क्योंकि चुकसान उठा कर चिरकाल कौन खेती करेगा? 


हरी 20% 2, री / १० 2ल्‍ कर यर ६2०५ 2 #रिय 7९ ० कि हक रब छीथ किए जि, न. कीच, नए हराकर ९, # ९ /7" ५ #7े आर कक हक तक #0 0, नाक करू कमिन कक कक कक. 
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प्रकार का कर ही है | लूगान के रूप में कर लेकर ही सरकार 
या ज्मींदार लोग अपनी ज़मीन किसानों के ज्ञातने के लिए 
देते हैं । हिन्दुस्तान की प्रज्ञा से यहां की गवनमेंट हर साल 
केाई २७ करोड़ रुपया # कर लगान के नाम से वसूछ करती 
है। यदि यह कर न लूगता तो इतना रुपया प्रजा से ओर 


केाई कर छूगा कर वसूल किया जाता; क्योंकि बिना रुपये के 
गवनमेंट का राज्य प्रबन्ध न चलता ।” 


अपने आपके ज़मीन का मालिक कह कर ब्रिटिश सरकार 
भारतवर्ष की माल्गुजारी के खास तौर से अपनी आमदनी 
सम्रकती है, और देश रक्षा का निमित्त बनाकर उसे फोज में 
खर्च करना उचित सप्रकती है । सम्मभघतः फौज से इतनो इस 
देशकी रक्षा नहों है।ती जितनी एशिया महाद्वीप में बरतानिया 
की शक्ति को रक्षा हेती है । 
२-पदार्थों पर कश---ये कर दो प्रकार के दे।ते हैं-- 
( क ) जीवनो पयेगी पदार्था पर कर 
( ख ) विलासिता के पदार्था पर कर 
जीवनेपयेगी पदार्था पर रूगाए हुए कर उपभोक्ताओों 
पर पड़ते हैं | द्रिद्र से द्रिद्र आदमी भी इन करों से बच नहीं 
सकता । इस लिये बहुत से अथे शाख्र-वेत्ताओं की यह राय 
है कि यथा सम्भव यह कर न लगाये जायें | इन से पदार्थ का 
मुल्य चढ़ जाता है ओर निधतों का कष्ट बढ़ जाता है। 
& अब यह मात्रा बढ़ कर रे६ करोड़ रुपये दो! गयी है लेखक-- ._: & अब यह मात्रा बढ़ कर २६ करोड़ रुपये दो गयी है लेखक-......... 
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बिलासिता के पदार्था पर लगे हुए करों में यह बात नहीं 
है।तती । इन पदांथे। के ख़रीदने वाले प्रायः अमीर छेाग होते हैं 
जो कर के सुगमता पूवंक सहन कर सकते हैं। कभी कभी 
ऐसा भी हे।ता है कि जब इन पदार्था पर कर अधिक बढ़ जाते हैं 
तो मध्यश्रेणी के आदमी इन का उपभाग कम कर देते है। इस 
से इन पदाथों की उत्पत्ति कम हा जाती है।ये कर कुछ अंश 
में उपभोक्ताओं पर और कुछ अंश में उत्पादकों पर पड़ते हैं । 


विदेशी व्यापर पर कर--विदेशी व्यापार में 
(आयात ओर नियांत दोनों ही प्रकार का माल सम्मिलित है। 
इस पर कर छूगाने के दो उद्देश्य हे। सकते हैं, (१) कर का 
भार विदेशियें पर पड़े और ( २ ) बिदेशी माल की आयात घटा 
कर खदेशी उद्योग धधों की उन्नति की जाय । इस दुसरे 
उद्द श का ध्यान में रख कर जो कर निर्धारित किये जाते हैं, वे 
संरक्षण कर कहलाते हैं; ऐसे व्यापार के संरक्षित व्यापार, 
और ऐसी व्यापार नीति के संरक्षण नीति कहते हैं। इसके 
विपरीत जब विदेशी व्यापार पर कर रूगाने से केवल भाय प्राप्त 
करना ही अभीष्ट हा। ( विदेशी आयात के। कम करना नहीं ), 
उस व्यापार के मुक्त-द्वार व्यापार कहते हैं । 


आयात माल में केवल उन्हों तेयार पदार्थों पर कर रूगाना 
विशेष राभकारी है| सकता है जिसके बनाने के साधन अपने 
'यहां मौजूद हों और जिनके तेयार करने में असी नहों तो छुछ : 
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अप. हरी मर कम कला े 


समय पीछे राभ दाने की सम्भावना अवश्य हा | इस कर का 
भार साधारणतया अपने ही देश पर पड़ता हैं, तथापि यदि 
बिदेशी माल कोई जीवनेपयैगी नहीं है और खदेश के कुछ 
अच्छी संख्या के आदमी उसके बिना तिवाह कर सकते हैं तो 
कर लगने से ज़ब चह माल मंहगा होगा, तो उसकी माँग एवं 
आयात कम हे। जायगी । ऐसी दशा में आयात माल पर लगे 
हुए कर का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा | डदाहरणवत्‌ भारतवष 
में बहुत सा विदेशी माल ऐसा ही आता है ज्ञिसके बिता यहां 
के आदमियों के। अपने जीवन निर्वाह में विशेष अछुविधा न 
. होगी । ऐसे विदेशी माल पर--खूत, रुई के कपड़े, शक्कर, छेहे 
फोलाद के सामान की आयात पर भारी कर लगना चाहिये 
जिससे वह यहां तेयार किये हुए वेसे सामान से मेहगा पड़े 
ओर इस देश में खदेशी को उत्तेजना मिले । 

निर्यात कर विदेशियों पर पड़ते हें। ये कर उनहों देशों में 
सफलता पूषक लगाये ज्ञा सकते हैं जिनकी उपज की बाहर 
चालों के अत्यन्त आवश्यकता हा | यदि ऐसा न है।गा तो कर 
लगने से विदेशी मांग घट जायगी ओर कर का प्रभाव निर्यात 
करने वाले देश पर भी पड़ेगा । भारतवर्ष के रु ओर जूट आदि 
कच्चे पदार्थों की इंगलेण्ड के कारखाने वाले के अत्यन्त: 
आवश्यकता रहती है, और इन पदार्थों की निर्यात पर सफलता 
धूवंक कर रूगराया जा सकता हैं । परन्तु अपनी वर्तमान राज- 
नैतिक परिस्थिति के कारण भारत खरकार इस सम्बन्ध में 


२८ भारतोय राजर्थच 





अपनी नीति स्थिर करने में स्पतन्त्र नहों है, उसे ब्रिटिश पार्लि: 
मेंट की आशा शिरोधारय है, ओर ब्रिटिश पार्लिमेंट इंगलेंड के 
व्यापारियों के हित का रूढ्ष्य रखती ही है । 

कच्चे पदार्थों के अतिरिक्त यहां की खाद्य पदार्थों की नियोत 
पर भो भारी कर लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसले 
उनका यहां ही यथेष्ट उपयेग है| सके । 

देशो माल पर कर--अब केई राज्य संरक्षण नोति 

के पक्ष में न हो ओर आभाय के वास्ते किसी विदेशी वस्तु पर कर 
लूगाये तो उसे खदेश की भी उस त्कार की वस्तु पर कर 
रूगामा होता है। भारतत्रष में यहां के खूत ओर कपड़े पर घातक 
कर इसी विचार से शुरू हुआ है। सन्‌ १८६७ ई० में भारत 
सरकार ने विलायती कपड़ों पर ५ फो सैकड़ा कर लगाया, 
तो इस्च के साथ द्वी देशो सूत पर और देशी मिलों में तैयार 
होने वाले कपड़ों पर भी इतना ही टैक्स रूगा दिया । लेका- 
शायर के व्यापारियों के अतन्तुष्ट होने के कारण सन १८६६ ६० 
मैं विदेशी कपड़ों पर महसूछ ५) से घटा कर ३॥) सेकड़ा किया 
गया, तब भास्त की मिलों में बने हुए कपड़ों घर भी इतना ही 
कर निधोरित किया गया । इस समय विल्‍ायती कपड़े पर कर 
बढ़ा हुआ है। भारत के बने कपड़े पर फी सेकड़ा कर साढ़े तीन 
जारी है, यह कर सर्वथा अनुचित है । 

देशी माल पर कर दो प्रकार से रूगते हैं--(क) उत्पत्ति का 
पनरीक्षण करके और ( ख ) उत्पक्ति पर राज्य-एकाधिकार 
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करके । राज्य का लक्ष्य यह होता है कि कर-भार उपभोक्ताओं 
पर पड़े । वह उपभोक्ताओं की मांग से उनके कर देने की 
शक्ति का अनुमान करता है । 


नशे के पदार्थों पर कर--बहुत से देशों में आन्तरिक 


व्यापार के पदार्थों में से केवल विलासिता के पदार्थों पर ही 
कर लगाया जाता है, जिससे उस कर का भार अमीरों पर ही 
पड़े । बहुधा नैतिक लक्ष्य भी रखा जाता है ओर उन मादक 
अथवा अन्य पदार्थों पर कर लगाया जाता है जे। जनता के 
स्वास्थ या आचार विचार में वाधक हों । भारतबषं में भंग, 
चरस, अफीम, शराब आदि मादक पदार्थों पर कर लगाया 
जाता है, परन्तु उसमें राज्य का उद्दं श्य केवल आय-प्राप्ति हैं, 
अन्यथा प्रज्ञा-हित के लिये तो सरकार के चाहिये कि इन 
पदार्थों के! कम मात्रा में तेयार कराये, उनके बेचने वालों के। 
बड़ा सावधानी से लेखेंस दे, दुकानें बस्ती से बाहर और बहुत 
थेड़ी रखे तथा कर भी भारी रूगाये | तब जाकर इनका 
व्यवहार घटने की आशा हो सकती है। यहां मादक पदार्थों को 
बनवाने या तैयार करने का सरकार को प्रायः एकाथिकार है । 
इनकी बिक्री से जो आय होतो है, उसमें से उत्पादक व्यय 
निकालने पर जो शेष रहे, वह सरकारी छुनाफा होता है, और 
आय में सम्मिलित होता है। 


३--आय कर--ज़मीन से होने वाली आय के सखाथा 
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रणत॥$ अन्य आय से पृथक ही' माना जांता है । उसका पहिले 
चर्णन हो चुका है। अन्य आय बिशेषतः मुनाफ़े या मजदूरों. 
( वेतन ) से होती है । आय पर छूगा हुआ कर प्रायः प्रत्यक्ष 
होता है । 

मुनाफ़े की आय पर कर लगाने में बड़ी अखुविधा यह 
होंती है कि यह आय निश्चित नहों होतो । इस लिये इस कर 
की रकम बदलती रहवी चाहिये, परन्तु यह है, कठिन । अतः 
बहुधा ऐसा हो जाता है कि किसी पर तो यह कर आवश्यकता 
से अधिक लग जाता है ओर किसी पर कम | यह कर, कर- 
दाता पर ही पड़ता है, परन्तु इस कर के कारण पूंजी की वृद्धि 
में बाधा दोती है ओर इस बात का असर मजदूरी पर 
पड़ता है । 

मजदूरी पर लगा हुआ कर मजदूरों के देना होता है, 
परन्तु कभी कभी वे इस कर के रूगने से अपनी मजदूरों बढ़चा 
कर अन्ततः इसे अपने मालिकों पर डाल सकते हैं। इस दशा में 
उसका प्रभाव सुनाफु पर पड़ेगा। 

थाड़ी थाड़ी मजदूरी पाने वालों पर कर लगाने से उसे 
वसूल करने में बड़ी अछुविधा होती है | प्रायः यह सिद्धान्त 
माना जाता है कि जितनी आमदनी जीविका निर्वाह के लिये 
आवश्यक सम की जाय, उस पर कर न रूगाया ज्ञाय । ब्रिटिश 
भारत में अब दो ह॒ज्ञार रुपये से फम वार्षिक आय पर कर नहीं 
गाया जाता। हां इतनी या इससे अधिक आय होने प९, पूरो 
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आय पर कर हरूगता हैं, यह नहीं कि ज्ञितनी इससे अधिक हो 
उसी पर रंगे । अस्तु, इस प्रकार साधारण मजदूरी ( चेतन ) 
पाने वालों पर यह कर.लूगने का प्रसंध नहों आता | हाँ; उरू 
खाने पहिनने के बहुत से पदार्थों पर विविध कर देने ही 
पड़ते हैं । 

पहिले यह बता चुके हैं कि सब करों की कुल मात्रा बेद्ध- 
मान होनी चाहिये, अर्थात्‌ किसी आदमी की आमदनी ज्यें ज्यें 
बढ़ती जाय, उस पर कर की कुल मात्रा का अनुपात भी बढ़ता 
जाय । पृथक्‌ पूृथक्‌ कर की दृष्टि से यह बात सबसे अधिक 
आय-कर के सम्बन्ध में निभाई जाती है। इस सम्बन्ध में 
भारतवर्ष का उदाहरण अन्यत्र दिया गया है। 

४--जायदाद झोर ४:॥ जी पर कर--यह कर छूगाना 
बहुधा बहुत कठिन होता है । स्थिर जायदाद के मूल्य का अज्ु- 
मांन करने में तो विशेष असुविधा नहीं होती, परन्तु अख्िर की 
मालियत का अनुमान करना दुस्तर है। छोग छलकू कपट से इस 
के कंर से बचने के लिए इसे छिपा लेते हैं | इस लिये भूमि और 
मकान के अतिरिक्त यह कर ख्त्यु-कर या विशत्तत-कर के 
खरूप में ही लगाया जाता है। जब किसी आदमी की जायदाद 
उसके मरने पर उसके उत्तराधिकारी के मिलती है और उसपर 
कर लगाया जाता हैं, तो उस कर के खझत्यु-कर (0०80॥ 07५४) 
या विरासत कर (57८८०५»०० ०४७) कहते हैं । यह प्रायः बहुते 
हल्का और क्रमशः चर मान रखा जाता है। यह उन आदमियों पर 
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पड़ता है ज्ञो उस जायदाद के अधिकारी नहीं हुए जिन पर कर 
लगाया जाता है, इस लिये ग्रह उन्हें बहुत अखरता नहीं । यह 
कर जिस किसी पर लगाया जाता है, प्रायः उसी के देना होता 
है, वह इसे हटाकर किसी ओर पर नहीं रूगा सकता । परन्तु 
जब यह कर किसी ऐसी ज्ञायदाद या पूंजी पर रंगे जो डघार 
दो जासके ते यह बहुधा ऋण लेने वालों एर पड़ता है। 


यदि पूंजी पर भारी कर लगा दिया जाय ते लोगों में संचय 
के प्रति निरुत्साह, अथवा अपनी संखित पूंजी का विदेशों में 
लगाने का अन॒राग हो सकता है। इससे देश में पूंजी की कमी 
होकर उद्योग धन्धों के धक्का पहुंचेगा। 
सकान-कर--पहले मकानों पर कर उस भूमि के 
साथ हो रूगा लिया जाता था, ज्ञिस पर वे होते थे । अब यह 
कर अलग लगाया ज्ञाता है। यह बहुधा मकान के मालिक पर न 
पड़ कर उसके किरायेदार पर पड़ता है, क्योंकि मालिक 
किराये के साथ द्वो प्रत्यक्ष अथवा गोण रूप से इसे 
चसूल कर लेता है | भारतवर्ष में इस कर से होने चाली आय 
केन्द्रीय या प्रान्तीय राजसख में सम्मिलित नहों होती, वरन्‌ 
स्थानीय राजस में गिनी जाती है। 


४-पारस्परिक व्यवहार, माल ढुलाई और 


आावपाशो आदि पर कर--कुछ देशों में रेल, जद्दाज, 
बहर, ड्राक, तार आदि पारस्परिक व्यवहार, माल छुलाई और 
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आवपाशी आदि के साधने पर राज्य का अधिकार है । यदि इन 
व्यापारिक कार्यों से मुनाफा होता हो, ते! यह स्पष्ट दो है कि 
इन कार्यों के संचालन में ज्ञितना व्यय होता है, उसकी अपेक्षा 
प्रजा से अधिक घन वसूल क्रिया ज्ञाता है। राज्य कीःयक्त आय 
भी कर ही सममानी चाहिये, क्येंकि यह राज्य के कार्यों में खच्च 
होती है, यदि यह आय न हो, ते। राज्य अन्य प्रकार के करों-से 
प्रजा से आय! प्राप्त करके अपना काय चलाता । 

कुछ आदमी इसः कर के बहुत अच्छा समभाते है, कारण 
कि यह उन लेगें पर पड़ता है जो इसे देना खहन करु सकते 
हैं । परन्तु यदि फजूलखर्ची है।ती हो या मुनाफा अधिक रहता 
हो ते यह कर-भार भी प्रज्ञा का बहुत दुखहा,दो'जाता है, और 
इससे व्यापार आदि! में बाधा हो सकती है | सारतवर्ष में रेलों 
और जहाजों की कस्पनियां बहुत पक्षपात करती हैं और यहां 
के कच्चे माल की निर्यात और विदेशी तेयार माल की आयात 
पर अपेक्षाकृत कम महसूल लेकर उन्हें उत्तेज्ञित करती हैं और 
भारतीय उद्योग घन्धें के लिये घातक होती हैं । 

डाक और तार की आमदनी भी एक कर दी है । डाक 
द्वारा बहुतसे आदमी पुस्तक या अखबार आदि सी मंगाते हैं, इस 
लिये इस प्रकार का कर, शिक्षा ओर साहित्य में चाधक होता 
है । कुछ केोयों का कहना है कि भारतवर्ष में-काड और लिफाफे 
का घूल्य अन्य देशों की अपेक्षा कम है, परन्तु यहां के ज़न 
साधारण को आ्थिक खिठिका-विचार करले पर उक्त कथन श्रम- 

झ्ले 
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पूर्ण सिद्ध हो जाता है । निस्‍्संदेह सरकार ने डाक का महसूल 
बढ़ाकर प्रज्ञा में शिक्षा-प्रचार में बड़ी सक्रावट डालर दी 
है । इसका विशेष उल्लू ख आगे प्रतंगानुसार किया जायगा। 

रुूटाझप-यह कर दो प्रकार का होता है, (१) अदारूती 
और (२) गेर अदारूती । प्रथम प्रकार में काट फरोस या 
अदालतों में पेश होने वाले मुकदमे के कागज़ व दख्र्वास्तों पर 
लगाये जाने वाले स्टास्प की आय सम्मिलित है। दूसरे प्रकार 
में व्यापार व उद्योग धन्धेां सम्बन्धी कागज़ों पर--दस्तावेज, 
हुंडो, पुर्ज़ें, चक्र, रुपयें को रसीद, आदि पर रूगने वाले स्टास्प 
की आय होती है । ' 

यह कर प्रायः हल्का ही होता है ओर इसके वसूल करने में 
राज्य के विशेष कठिनाई नहीं होती । भारतवर्ष में मुक़द्वमे 
बाजी का ख़र्च वेहद्द बढ़ गया है. इससे न्याय बड़ा मंहगा 
होगया है। फिर भी लेगगेंका यह व्यसन कम नहीं हो रहा है । राज्य 
के राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना करके मुकद्दमेबाजी कम 
पर्व स्याय सस्ता ओर खुलभ करना चाहिये | 

हम करेंके सुख्य मुख्य भेदों का विवेचत कर चुके । आगे हमस 
भारतवर्ष में लगने वाले केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकारों के एवं 
स्थानीय संख्थाओं द्वारा लगाये हुये विविध करों की आय तथा 
उसके खंच का विचार करेगे । उससे पूर्व भारतोय राजख की 
व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हैं । 





(वैध पार) 


भमारतोय राजस्व व्यवस्था 


आक्ूयन--मारतवर्ष ब्िटिश साघ्राज्य के क्षत्तगंत एक 
सअधोन देश है | इससे साम्राज्य को और विशेषतया 
'ब्िरिश द्ोप के बहुत आधिक लाभ है, तथापि भारतवर्ष अपनी 
आय का केाई भाग नज़राने के तोर पर ब्रिटिश सरकार के नहीं 
देता, न ब्रिटिश सरकार ही अपने केाष से भारतवर्ष के लिये 
कभी कुछ खर्च करती है | परन्तु भारतवर्ष अपने राज़श्व की 
अयवस्था करने में अश्रिकांश परतन्त्र है। 


राजल्व नियन्‍्च्रण; भारतमन्चों और इंडिया 

की सिल--सन्‌ १८५८ ई० के ऐक्ट से ईष्ट इंडिया कस्पनों 
ओर बोड़ आफू कन्ट्रोल हटा दिया गया और उनका भारतीय 
शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व एक राजमन्त्रो को सौंप दिया 
'शया जो(ब्रिटिश पालिमेंट का सदस्य हो, ओर इस लिये।पार्लिया- 
मंद के नियन्त्रण में रहे । इस राजमन्जी को भारतप्रन्त्री, इसके 


कऋारयोलय के इंडिया आफिस, और इस को सता के इंडया 
अॉोसिल कहते हें । 


मरयोम 


इ्द् भारतीय राजस्व 
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उक्त ऐेक्ट से पेसा नियम किया हुआ है कि भारतवष 
को सब आयका उपयेग केवरू भारतसरकार के ही कार्यों के 
लिये, और इंडया कोंसिल के बहुमत. से ही, किया जायगा | 
इंडया कोंसिल में अब ८ से १९५ तक खद॒स्य रहते हैं ओर उसका 
अधिवेशन प्रतिमास एक बार होता है, ज्ञिसका सभापति 
भारतमन्जी या उनका! नियुक्त. किया: छुआ; केाई कोॉंसिक का 
सदस्य होता है । 


इस फौंसिल के बहुमत बिना भारतमन्त्रो ( १) भारतवर्ष 
की आमदनी खर्च नहों कर सकते, (२) ऋण या ठेका नहीं 
दे सकते और ( ३ ) किसो महत्वपूर्ण पर पर किसो कर्मचारो 
की नियुक्ति नहीं कर सकते । 


कौं सिल्ल का कार्य कई एक विभागों में विभक्त है' ओर प्रत्यैक 
विभाग सम्बन्धी प्रश्नों पर बियार करने के लिये ७, ७ सदस्यें 
की एक सम्रिति रहती है। इस प्रकार राजरूब विभाग के लिये 
एक राज़सख समिति नियत है। नियम के अचुसार, यह सम्रिति 
भारतीय राज़ख सस्बन्धी सर्वोच्च संखा है | 


कौंसिल में दो सदस्य ऐसे होते हें जो राज़ख सम्बन्धो शान 
के व स्ते ही लिये जाते, हैं | ये सदस्य प्रायः लन्दन के सर्राफे से 
व्यक्तिगत सम्बन्ध: रखते हें। इस' लिये कोॉंखिल पर, ओर 
कौंखिल द्वारा भारतीय राजख पर लन्दन के सरफि का प्रसाक 
पड़ता है । 
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इंगलेण्डके मन्त्री मण्डल के सदस्य होने के कारण भारतमन्त्री 
की नियुक्ति भोर बरख़ास्तगो वबंहों के अन्य राज-मन्त्रियों के 
साथ लगी हुई है । 


पालियामसेंट का सम्बन्ध--भारतमन्त्री भारतोय 
उविषयें में जो अधिकार रखता है, बद पालियामेण्ट के नाम से 
रखता है ओर अपने सब कामों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी 
है । वह उसके सन्मुख प्रतिवर्ष मई महोने की दूसरी से पन्‍न्द्रहवीं 
सारीख तक भारतवर्ष के आय व्यय का हिसाब पेश करता है 
ओर इस बात की सव्िस्तर रिपोर्ट देता है कि गत वर्ष भारत 
के विविध प्रान्तों ने कितनी नैतिक या भोतिक न्नतिं की है 
सथा उनकी क्या दशा है । 


हिसाब की देख भाल के लिये, हाउस आफ केामन्ख को 
प्यूक समिति बनती है । इस अवसर पर कभी कभी भारतवष 
की राजनैतिक या आर्थिक स्थिति की विवेचना होती है, ओर 
ज्ञो नीति काम में छाई गई हो अथवा लाई जाने वालो हो, 
चतलाई जातो है । जो महाशय भारतीय विंषयेां में अनुराग 
रखते हैं, वे सरकार के कामों की आलोचना करते हैं ओर 
खुधारों की मांग पेश करते हैं । इसे ब जेट की बहस कहते हें । 
कमेटी का प्रस्ताव केवछ रीति पालन के लिये होता है और 
बहुधा तमाम कारंवाई शुरू से आख़िर तक बड़ी निरस 
शहती है। 


व्क्य्य . भमारतोय राजस्व 


िदकधी... ऋजकरप हीचाीचन्‍र5मलजालच यु टच #९,टए १९८ फ*ष # लि टीचर पी य पभ मच 2 ये ीधपप घ री टीषीप टच दर जराच चर मच कि रच भ कर री जीर #ककरीकन ० अर हक हक रथ कर, सबक, रस जय कह ६ २०॥ ३० कु. 0 हि किन 


भारत भमन्त्री की कोंसिल के हिसाब की जांच एक निरी- 
क्षक द्वारा की जाती है, जो अपने सहकारियेां सहित भारतवर्ष 
की आय से बेतन पाता है | 


वास्तविक आक्रमण-निवारण या आकस्मिक आवश्यकता 
के अतिरिक्त पालियामेण्ट की आज्ञा बिना भारतवर्ष की 
आय, भारतवष की सीमा से बाहर के सैनिक कार्यों में नहीं 
लगाई जा सकती | परन्तु जैसा कि सैनिक व्यय के प्रसंग में 
कहा ज्ञायगा, पालियामेण्ट को आज्ञा मिलने में विशेष बाधा 
नहों हेतती । गत येरपीय महायुद्ध में भारत से जो सेना इड्रलैण्ड 
की सहायताके लिये गयी थी, उसका खर्च भारतवष की आय सके 
दिये जाने के लिये पालियामेण्ट ने स्वीकृति दी थी । इसी प्रकार 
युद्ध-ऋ्ूण में भारतवर्ष का १५० करेड़ रुपये का दान पालिया- 
मेण्ट से खीकार हुआ था। 


भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों का 
शथधिकार--नियम से ती भारतीय राजख पर भारतमन्त्री 
और उसकी कॉसिल का पूर्ण अधिकार है पर व्यवहार में 
भारत सरकार के। अपनी समझ के अनुसार कुछ कारय करने 
का अधिंकार है | घद निर्धारित सीमा में नया खर्च ओर अढ्फ 
महत्व के नवीन पदों की सृष्टि कर सकती है । प्रान्तीय सरकारों 
“के राजस्व सम्बन्धी अधिकार बहुत कम है ओर भारत सरकार 
से समय समय पर भिन्न भिन्न निश्चयों के अनुसार, दिये हुये 
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हैं । स्थुनिलिपैलटियों और स्थानीय बो्डों के राज़सख्र सम्बन्धी 
अधिकार, भारतीय व्यवस्थापक विभाग से मिले हैं । 


र।जस्व विभाग; हिसाब और जाँच--भारतीय 
राजस्व विभाग का प्रधान भा(त सरकार का राजख-सद्स्य 
है।ता है | यह विभाग भारत-सरकार का वजट वनौना ओर 
प्रान्तीय सरकारों के अप्य व्यय का निरीक्षण करता है। यही 
सरकारी अफसरों का वेतन उनकी छुट्टी, पेन्शन, भत्ता और 
पुरुष र्वार आदि विषयों से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों पर विचार 
करता है । ओर मुद्रा ओर टक लाल का प्रबन्ध करता है । इसकी 
एक शाखा सेनिक व्यय की व्यवस्था करती है । 

“हिसाब विभाग, समस्त दे शा का मुल्झी हिसाब रखता हैं। 
इसका प्रधान, 'कंटोछूर ओर आडोटर-जनरलः होता है। प्रान्तीय 
सरकारों का हिसाब प्रान्तीय अकाउंटट जनरल रखते हैं । हर 
एक जिले के प्रधान स्थान में केष रहता है, इसमें सरकारी आय 
एकन्न होती है और और इससे स्थानीय खर्च की रकम दी . 
जाती है । कंट्रोलर ओर आडीटर-जनरल का स्टाफ इन केषों 
का निरीक्षण करता है | 


केन्द्रीय सरकार और ग्रान्तीय सरकारों का 
पारस्परिक ससझबन्ध #«-सन्‌ १८३३ ई० तक बम्बई, मद- 





छलेखरू की भारतीय शासन? से । 
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हुं जज कं जप नम न मापन कार पनाक जथ 


रास और बंगाल के तीनें महद्दा भान्‍्तों में पृथए्‌ पृथक्‌ हिसाब 
रहता था| उस वर्ष के ऐक से गघनंर जनरल के समस्त 
देश के दिखाबव के नियंत्रण का अधिक्रार मिल गया | सन्‌ १८५७ 
ई० के उपद्रव के पश्चात्‌ मितव्ययिता की अत्यन्त आवश्यकता 
अनुभव होने कगी और विरूसन साहब बड़े काट की कौंखिल 
के प्रथम राजस्व सदस्य बनाये गये | सन्‌ १८७१ ई० तक अकेले 
भारत सरकार के ही घन-प्रबंध के सब अधिकार रहे; जितना 
रुपया उचित समभ्ती, वह प्रान्तीय सरकारों के खच करने के 
लिये देती । इस स्थिति में प्रांतीय सरकार आय चसूल करने के 
काम में कुछ विशेष उत्साह न लेती थीं, वे भारत सरकार के 
केवल एज्न्ट की भांति थीं जिन पर काई उत्तरदायित्व न था, 
जितना उन्हें मिलने की आशा होती, उससे अधिक वे सारत 
सरकार से मांगतीं, ओर जे। कुछ हाथ रूगता, सब खच कर 


डालती थों ॥ 
सन १८६७१ ई० में छा भेभो ने प्रान्तीय सरकारों में उत्तर- 


दायित्व का भाव उत्पन्न कर उक्त स्थिति सुधारने की चेष्ठा की । 
उसने पुलिस, शिक्षा, जैल, सड़क, पबलिक मकानात और औष- 
घारूय आदिके काय प्रान्तीय सरकारों के छुपुद किये, और इनके 
खर्च के लिये इन विभागेंकी आय तथा कुछ ओर सालाना रकम 
उन्हें दी ज्ञाने लगी | इस आय के प्रान्तीय सरकार अपनी इच्छा- 
नसार खंच कर सकतो थों अगर किसी साल कुछ बचत होती 
ते वह उत्हें आगामी वर्ष व्यय करने छ>े लिए मिरू जाती । 
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इक पेश री / कर कर कट सिर चित ९ कान चर 








लाड लिटन के समय फिर कुछ खुधार हुए । कई प्रान्तों में 
लगान, शासन ओर न्याय विभाग का ख़र्च भी प्रांतीय सरकारों 
के सॉंपा गया । इनके लिए उन्हें कई प्रकार की आमदनी दे दी 


गयी | यह बंदोबस्त हर पांचवें साल बदलता था । पीछे प्रांतीय 
सरकारों के यह भी संतेषप्रद न हुआ । 


सन्‌ १८८२ ई० में बड़े २ प्रान्तों के साथ पुनः नया बंदोबस्त 
हुआ । अफीम, नमक, आयात-निर्यात-कर की आयत भारत सर- 
कार के छिए रही | जंगल, आवकारी ओर स्टाम्प की आमदनी 
भारतीय तथा प्रांतीय सरकारों में बराबर २ बंटने लगी । शेष 
मद्दों की आमदनी प्रांतीय सरकारें के सुपुर्द कर दी गई । 
प्रांतीय सरकारों का ख्च इतनी आमदनी से भी अधिक होने 
के कारण भारत सरकार उन्हें उनकी मारशुज्ञारी को आध का 
कुछ निधोरित हिस्सा देती थी | इस प्रणाली में भी दूषण प्रतीत 
हुए, हर पांचवें खब देने सरकारों में नैक को होती थी । 

सन्‌ १६०४ ६० में प्रांतीय सरकारों की आय निश्चित कर दी 


कल भिलाा 


गई ओर यह प्रबन्ध किया गया श्ि अत्यन्त आवश्यकता के 


अतिरिक्त इसमें कोई परिवतंन न हो | 

सुधारों से पहले को व्यवस्था--सन १६११ ई० में 
इस प्रबंध में परिवर्तत किया गया । अफीम, नमक, आयात 
मिर्यात कर, देशी राज्यों के नजुराने, डाक, तार, रेल, टकसाल 
ओर सेनिक कार्य्यों की सब आय भारत सरकार के पास रहते 
रूगी, ज्ञों इन विभागों के ख़व, होम चार्जेज ( चिलायती खर्च ) 
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तथा भारत के सार्वजनिक ऋण के खूद्‌ की उत्तरदात है। अन्य 
विभागों की आय व्यय भारत सरकार ओर प्रांतीय सरकारों में 
बटने अथवा पूर्णतः प्रांतीय रहने का नियम होगया । प्रांतीय 
सरकारों की आमदनी का दे। तिहाई भाग मरालज्ारी आबकारी 
और इनकमटैक्स की आय से वसूछ होता था। इन तीलनें 
विभागों का प्रबन्ध दोने| सरकारों के अधीन होगया। 
भारत सरकार के जब कुछ बचत होती थी ते वह उसे 
प्रान्तीय सरकारों के। बांट देती थी परंतु प्रान्तीय सरकार उसे 
भारत सरकार की इच्छानुसार हो खर्च कर सकती थी | उन्हें 
भारत सरकार के पास कुछ जमा रखना पड़ता था, घाटा पड़ने 
पर इसी जमा में से उन्हें रुपया दिया जाता था और यदि कुछ 
बचत होती थी ते। घह इसी जमा में शामिल करदी जाती थी । 
उन्हें क॒ुज़ लेने या नया टैक्स रूगाने का अधिकार नहीं थां । 
सरकारी आमदनी का सब रुपया प्रास्तीय सरकारों के दस्ते 
वसूल होकर भारत सरकार के पास भेज दिया जाता था ॥ 
आय व्यय निद्धांरित करने का अधिकार भारत सरकार के ही 
था। इस प्रकार प्रॉन्‍्तीय सरकार राजख के विषय में नितान्त 
परमुखापेक्षी थों। अब यह बताते हैं कि सुधारों से इस व्यवस्था 
में क्या अन्तर हुआ | 
सुधार स्कोम का सिद्धान्त--छुधार स्मीम के रच- 
यिताओं ने यह, सिद्धान्त-स्थिर किया कि यदि प्रान्तीय खराज्य 
के कुछ अर्थ हें३ते। प्रान्तीय उन्नति भारत खरकार पर दी 
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निरभर न रहनी चाहिये। भारत सरकार के सम्बन्ध से प्रान्तीय 
सरकार की जो प्रबन्ध करने में व्यय करना पड़ता है, उसका एक 
पक्का अन्दाज़ किया जांय । फिर जिन मद्दों की आमदनी से यह 
खर्च चल जाय वे भारत सरकार के अधीन कर दी जांय $ 
बाकी जितनी आमदनी बचे वह धान्‍्तीय सरकारों के हाथमें रहे 
और प्रान्तीय उन्नति का काम बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं 
पर रहे । निदान भारत सरकार और प्रास्तीय सरकारें की 
आय एवं व्यय को मदह्द बिदकुछ पृथक पृथक हों । 

विविध प्रस्ताव-ब्रिटिश पार्लियामेण्ट की संयुक्त कमेटी 


ने रिपोर्ट की, कि इस समय जे। मद्द सब या कुछ प्रांतों में भाग- 
युक्त हैं वे ये हें--मालगुज़ारी, स्टाम्प, इनकम टैक्स और आब- 
, पाशी | उसने प्रस्ताव किये-- 


(१ ) स्टास्प की आमदनी जनरर*(;तिजारती ) और 
ज्ुडीशल ( अदालती ) की स्पष्टांकित उप-शाखाओं में आज़ानीं 
साहिये; जनरल आमदनी भारत सरकार की, ओर ज्ुडीशलू 
प्रांतीय सरकारों की होनी चाहिये। इस प्रबन्ध से तिज्ञारतीं 
सटाम्प सब प्रांन्तों में एकसा होंगे ओर द्र की काई गड़बड़ न 
होगी । प्रान्तीय सरकारों के अदारत की कोर्ट फीस के 

स्टास्पों के सम्बन्ध में पूरा अधिकार होगा ओर इस तरह अपनी 
आमदनो बढ़ाने का उन्हें ओर एक साधन मिल जायगा। 


(२) आबकारी आय बम्बई, बंगारू ओर आसाम में 
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प्रांतीय सरकारों के हाथ में है। सब प्रान्तों में ही ऐसा करने मैं 
कोई कठिनाई नहीं है । 

(३ ) ज़मीन की मालगुज़ारी इस समय सब से बड़ी आम- 
दूनी है।# इसकी वसूली का देहातें के शासन पुबंध से इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इस पर प्रांतीय सरकारों का ही पूरा अधि- 
कार होना अत्यन्त आवश्यक है । 

. (७) भकाल सम्बन्धों ख़चं ओर आबपाशी के बड़े २ कार्मे। 
का ख़्च ज़मीन की आमदनी से निकट सम्बन्ध रखता है | इस 
लिये जब ज़मीन की आमदनी प्रांतीय हो जायगी ते ये विषय 
भो पांतोय सरकारों के अधीन होने चाहियें । 

( ५ ) इनकम >ैक्ल की आय भारत सरकार के अधीन 





& ब्रिटिश भारत में दीन तरह का बन्दोव॒स्त है--/ १ ) स्थायी पूथ॑ध; 
बंगाल में, बिहार के ५/६ भाग में, एवं आसाम के आठवें और संयुक्त पूंत के 
दुसवे भाग में । ( २ ) ज़्सींदारो या ग्र/म्प पूजन्ध; संयुक्त पूंत में ३० वर्ष 
ओर पंजाब तथा मध्य पांत में २० वर्ष के बिये मालगुज्नारी निश्चित कर दी 
जाते है। गांव वाले मिलकर इसे चुकाने के लिये उत्तरदायी होते हैं । 
(३) रय्यतवारी प्‌बंध; बम्बई, घिंच, मद्रास, आघप्ताम व बा में एवं बिहार 
के कुछ भाग में । इन स्थानें में सरक'र सीधे काश्तकारों से सम्बन्ध रखती 
है। बम्बई, मदरास में ३० वर्ष में तथा अन्य पून्‍्तें में जल्यी २ बन्दोत्स्त 
होता हे । नये बन्दोवलत में प्रायः हर जगह सरकारी मारुगुज़ारी का मार बढ़ 
जाता है। 
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रहे क्योंकि भिन्न २ पांतों में पृथक २ दरों के दोने से बड़ा गड़ 
बड़ मच जञायगा । पुनः यदि किसी बड़ी केंठी को शाखायें 
भिन्न २ पुंतों में हों और मुख्य कार्य्यालय किसी बड़े नगर में 
हो तो यह ज़रूरी नहों है कि जिस: पूंत से, उस केठी पर आय- 
कर लगेगा, उस्री पूंत से उसे आमदनो मिलती हो। 

सारांश यह है कि ज़मोन की आमदनी, आबपाशी, आब- 
कारो, अदालती स्टाम्प की आमदनो पांतीय आय हो। ह्टाम्प 
से दोने चाली साधारण ( व्यापारिक आदि ) आमदनी तथा, 
इनकम टेक्स आदि की आमदनी भारत सरकार की आय रहे | 
पेसी केाई मद्द न रहे जिस में भारत सरकार ओर किसी: 
पांतोय सरकार, दोनें का भाग हो । 


भारत सरकार के घाटे की पृति--भाय के सब 
साधन पृथक्‌ पृथक्‌ हो जाने पर भारत खरकार के आय व्यय के. 
अनुमान में आमदनी की कमी द्ोोना स्वाभाविक था। इसकी” 
पू्ि के लिये यह तजुत्रीज की गययी कि प्रान्‍्तीय सरकार: 
भारत सरकार के भिन्न २ मद्दों का साग देने के: बदले आपनी: 
बढ़ती हुई कुल, आय में से एक निर्धाश्ति हिस्सा दें । 


खब भाग-युक्त विषय उठा देने पर सन्‌ १६१७--१८ ई० 
में सब पांतों की आमदनी का अनुमान छगा कर तथा उसमें 
से उनका खर्च तथा अकाल सम्बन्धी व्यय निकारू कर 
देखा गया तो माल्म हुआ कि उस वर्ष सब पूांतों, 
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की बचत की रकम १५६७ छाख रुपये थी और भारत 
सरकार के चिट में १३६३ लाख रुपये की कमी होती थी । 
इस आधार पर यह प्रस्ताव किया गया कि प्रान्तों की बचत 
में से ८७फी सदो रुपया भारत सरकार के दे दिया जाचे, आगे 
इस अनुपात में आवश्यकतानुसार परिवतन होता रहे। 


मेस्टन कसेटी--पार्लियामेण्ट ने इस विषय की नीति 
ठहराने में परामश देने के लिये एक कमेटी नियुक्त की जो अपने 
सभापति में नाम से मेस्टन कमेटी कहलायो। इस कमेटी ने 
साधारण स्टाम्प से होने चाली आय प्रान्तीय सरकारों के लिये 
रखी जाने की सिफारिश की ओर अन्य बातें सुधार स्क्रोम के 
अनु सार रहने दों। इस प्रकार हिसाब लगाने से मालूम हुआ 
कि भारत सरकार को सन्‌ १६०१--२२ ई० में दस करोड़ रुपये 
का घाटा रहता है। प्रान्तों की आय में कुछ १८--५ करोड़ की 
बुद्धि का अनुमान हुआ इस वृद्धि में भिन्न भिन्न प्रान्तों का 
जो हिस्सा रहा, उसके आधार पर उस उस प्रान्त की ओर से 
भारत सरकार के दी जाने वाली रकम का परिमाण निश्चय 
किया गया | अवनत प्रान्तों के साथ कुछ रियायत की गई । 
इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि सन्‌ १६२१--२२ ई० में भिन्न २ 
आल्त भारत सरकार को निम्नछिखित रकम प्रदान करे | 
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येग ६८३ लछाख रुपये 


यह रक़॒म प्रान्तों को डस वर्ष की आर्थिक स्थिति के अनुकूल 
, थी और ऐसी नहीं थी ज्ञो प्रतिवर्ष के लिये ठहराना उचित 
होता इस छिये कमेटी ने ऐसी रकम का हिसाब लगाया जो 
अन्ततः भिन्न भिन्न प्रान्‍्तों के लिये स्थायी रूपसे ठदृरा दी जाय | 
उसके विचार से ऐसी रकम देने के लिये प्रांतों की खिति प्रथम 
चर्ष से छः वर्ष के समय में, छः वाषिक मज्िलों के पश्चात्‌ , 
अनुकूछ होगी । भस्तु, सन्‌ १६२१--२२ ई० ओर इस वर्ष के 
ब॒ध्द्‌ प्रत्येक प्रान्त से भारत सरकार को दी जाने वाली रकम 
का फो सेकड़े दिसाब इस प्रकार नियत किया गया है-- 
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है 2 अप 


येग! 


मेस्टन कमेटी का निश्चय नियम में समाविष्ट हो गया है | 
कौन्सिल युक्त गवर्नए जनरल चाहें तो किसी वर्ष प्रान्तों से 
६८३ लारक रुपये से कम रकम ले सकते हैं। विशेष आवश्यकता 
होने पर भारत मन्त्री की स्वीकृत के उपरान्त प्रोन्‍्तों से अधिक 
शकम लो जा खँंकती है। 
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मान्तों को कर लगाने को अधिकार--छुघार ऐक्‌ 
से प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों को यद अधिकार है कि गवनंर 
जनरल को पूर्व स्वीकृति बिना प्रान्तीय सरकार के लिये निम्न- 
लिखित प्रकार के कर हूगाने का कानून वना सके--- 
(१) ऐसी ज़मीन पर, जो खेती के अतिरिक्त अन्य किसी 
काम में आती हो । 


(२) वारिस पर, अथवा संयुक्त परिवार के किसी 
अधिकारी पर। 

(३) कानन से अनुमोदित किसी ज्ञुण पर । 

(४) विज्ञापनों पर | 

(५) मनोरजञ्ञन ( खेल तमाशों ) पर । 

(६ ) रजिस्टरी की फीस । 

( ७ ) किसो खास विलास-सामग्री पर | 


( ८-) स्टास्प का ऐसा कर जो भारतीय व्यवस्थापक सभा 
ने न लगाया हो । 
ऋण लेने का अधिका र--प्रान्तीय सरकारों को अब 
ऋण लेने का अधिकार है। उन्हें ऋण लेना तो भारत सरकार के 
द्वी द्वारा पड़ता है, परन्तु भारत सरकार से ऋण की दर, समय 
ओर पद्धति खीकार हो जाने पर अब वे बाज़ार में निम्नलिखित 
हालतों में ऋण ले सकती हैं-- 
४ 


५० भारतीय राजस्व 
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परी चला पर किन पक चलती कक" 


(१) यदि भारत सरकार प्रान्तीय सरकार को आवश्यक 
रुपया पक साल में ऋण न दे सके । 

(३) यदि प्रान्तीय सरकार भारत सरकार को यह संतोष 
दिला दे कि किसी विशेष कार्य के लिये उसे भारत सरकार की 
अपेक्षा अधिक ओर सहज में रुपया उधार मिल सकता है। 

प्रान्तीय सरकार ऋण का रुपया केचल निम्नलिखित 
कार्यों में ही व्यय कर सकती हैं-- 

(१) अकाल सम्बन्धी कार्यों में, 





(२) प्रान्तीय ऋण का हिसाब ठीक करने में, ओर 
(३ ) ऐसे बड़े कार्यों के लिये, जिनसे स्थायी रूप से अच्छी 
आमदनी हो । 


बअ्रकाल निवारण--यह कार्य पहले भारत सरकार पर 
था, अब प्रान्तीय सरकारों पर रखा गया है। खुधार-स्कीम में 
यह प्रस्ताव था कि प्रत्येक प्रान्त में इससे पहले जिस तरह के 
अकाल पड़े हों, उनके ओसत-हिसाब से आगे के लिये प्रति वर्ष 
कुछ रकम अरऊूग निकाल कर रख देनी चाहिये। अब भिन्न२ 
प्रान्तों को अकाल निवारणार्थ इस हिसाब से रकमें रखनी 


होती हें-- 


भारतीय शाजख व्यवस्था ध्द्ह 
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प्रान्त रुपये प्रान्त रुफ्ये' 

मदरास ६,६१,००० | बिहार उड़ीसा | ११,६२,००० 

ख्स्ब ६३,६०,००० | बर्मा ६9,००० 

जड्ढाल २,००,००० | मध्यप्रांत ओर | 39,२६,००० 
बरार 


संयुक्तप्रान्व | ३६,६०,००० 
आसाम १०,००० 
पञ्ञाब ३,८१,० ०७० 








यह रकुमें उस मरम्मत या इमारत के काम में लगानी होठो 
हैं, जिनसे अकाल से रक्ष हो या दुभिक्ष, पी डित आदमियों की 
सहायता हो | यदि इन कार्मो की आवश्यकता न हो तो यह 
रकम इसी मद्द के लिये भारत सरकार के पास जमा कराई 
जाती है, जो इस पर सूद देती है। आवश्यकता होने पर 
आन्तीय सरकोरों को इस फण्ड में उक्त कार्मो के लिये, अथवा 
किसानों को ऋण देने के लिये रुपया मिल सकता है । 


भारतोय व्यवस्थापक विभाग--मारतीय राजस्व 


स्तम्बलन्धी खुधारों के विवेचन में यह भी जान लेना आवश्यक है 
किभारतीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक विभागों का संगठन 


किस प्रकार है । इस विषय का सविस्तर वणन हमारो सारतोयः 
शासन में किया गया है । संक्षेप में यह कहना पर्याप्र होगा कि. 


घ््‌ भारतीय राज़स 
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 गचनर जनरल के अतिरिक्त, भारतीय व्यवस्थापक विभाग के 
दो भाग हैं-- 

(१) राज्य-परिषद्‌, अथांत्‌ कोंसि ल-आफ-स्टेट । 

(२५) व्यवस्थापक सभा, अर्थात्‌ लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली । 

राज्य-परिषद में ६० सदस्य होते हैं, जिनमें से ३३ निर्वाचित 
और २७ नामअद होते हैं। व्यवस्थापक सभा में सदस्यों की 
संख्या २४७० निश्चित की गई है, जिनमें से ४० नामज्द हो | इस 
समय इस सभा में १०३ निर्वाचित ओर ४१ नामज़द, कुल १४७ 
सदस्य हैं । सिवाय कुछ खास हालतों के, कोई कानून अब पास 
हुआ नहों समझा जाता, जब तक दीनों सभायें उसे मूल रूप 
में अथवा कुछ संशोधनों सहित खीकार न करलें | 

अन्‍न्तीय वस्यथापक परिषद--अव प्रत्येक बड़े प्रान्त 

में एक एक व्यवस्थापक परिषद है। किसी परिषद में २० फो 


सदी से अधिक सरकारी सदस्य नहीं, और ७० फी सदी से कम 
उिर्वालित नहीं है । चतंमान संगठन इस प्रकार है-- 
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पद अप १ | ७६ | ३े७ | २६ 







निर्वाचित | ६८ | ८६ | ११३/१०० 


२६ २ञे | २९ | २७ | ४३ | २७ 
| 







नामजुद | २६ | २५ 
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भारतीय राजख व्यवस्था जय 


३.० ५ को, 





धीरज ,क्‍ चर १ नरी करी करी कि" 





केन्द्रीय विषय--देश की समुचित उन्नति के लिये यह 

आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार यथा सम्भव कम विषय 
अपने अधीन रख कर शेष सब के संचालन का अधिकार 
निम्नथ संघाओं के देदे । केन्द्रीय सरकार विशेषतया 
नीति निर्धारित करे ओर प्रान्तीय या स्थानीय संस्थाओं को 
विविध कायों में आधिक सहायता देकर उनका केवल निरीक्षण 
करती रहे | परन्तु भारतवर्ष में सरकार ने अधिकारों को बहुत 
ही केन्द्रीभूत कर रखा है । 

खुधार ऐक से थोड़े से विषय प्रान्तीय कर दिये गये हें, 
एफेर भो केन्द्रीय सरकार के अधोन बहुत हैं। कुछ मुख्य मुख्य 
औन्‍्द्रीय विषय निम्नलिखित हें-- 

१--सम्नाट्‌ को भारतवर्ष सम्बन्धो सामुद्विक, सेनिक तथा 
हवाई शक्ति, भारतोय सामुद्रविक वे डा, ओर वालैटियर । 

२--विदेशों, तथा देखी रियासतों से सम्बन्ध | 

३--ब्रिटिश भारत के, आठ बड़े प्रान्तों को छोड़ कर, अन्य 
भआाग। 

४--भामदोरफ, रेल, सेनिक पुल, ओर आत्तरिक्त जल 
मार्ग । 

५--जहाज, ओर समुद्र में रोशनी के मीनार। 

*६--चबन्द्रगाह, छूत॒ के रोग के सम्रय समुद्र तट पर ज्ञाने 
की आज्ञा, और सनिक अस्पताल । 

७--डाक, तार ओर टेलीफोन । 


छ भारतीय. राजस्व 
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८--भारतीय आय, जिसमें आयात नियांत कर, आय कर, 
नमक आदि की महू सम्मिलित हैं । 

६--सिक्का तथा नोट | 

१०--भारत का साबंजनिक ऋण । 

११--सेविड़ चेडू । 

१२-- दीवानी और फोजदारी कानून | 

१३--व्यापार तथा वैड्डू का काम, और व्यापारिक कस्पनियां 
या समितियां । । 

१४--अफ्रीम आदि पदार्थों की पेदावार तथा खपत का 
नियन्त्रण | 

१७५--मिट्टी का तेल ओर रुूफोटक पदार्थों का नियन्त्रण ॥ 

१६--भूमि को माप । 

१६€--अधिकांश खनिज-उन्नति फा काम । 

१८--आविष्कार ओर डिजाइन ( नकुशे )। 

१६--कापी राइट (_ किताब छापने का पूरा अधिकार » 
देना | 

२०--विदेशों के। जाने, या वहां से आने फी इजाजत देना ४ 

२१--केन्द्रस्थ पुलिस संगठन, रेलवे पुलिस, तथा हथियार # 

२२--वैज्ञानिक तथा ओयद्योगिक अन्वेशन ओर निरीक्षण- 
शाला | 

२३--इईसाई धर्म की व्यवस्था | 

२४-प्राचीन विषयों की विद्या । 


भारतोय राजख व्यवस्था ५५ 


२५--पशु विद्या । 
२६--उढका ( टूटते तारों ) सम्बन्धी विज्ञान । 
२७--मनुष्य गणता ओर लेखा | 

२८--अखिल्ल भारतवर्षीय नोकरियां । 

२६-कुछ प्रान्तीय विषयों की व्यवस्था | 

३०-ज्ञो विषय प्रान्तीय नहीं हें । 

आन्‍्तोय विषय--झुधारों से प्रान्तीय विषय दो भागों में 


विभक्त हें, रक्षित और हस्तान्तरित । रक्षित विषय गवनन॑र की 
प्रवन्ध कारिणी सभा के सदस्यों के अधिकार में रहते हैं | हस्ता- 
स्तरित विषय मन्त्रियों के अधिकार में होते हैं। मन्त्री प्रायः 
व्यवस्थापक परिषदों के चुने हुये सदस्यों में से गवनर द्वारा 
नियुक्त किये जाते हैं । 
रछ्थित विषय--भिन्न २ प्रान्तों में कुछ अन्तर होते हुये 

भी साधारणतया निम्नलिखित विषय रक्षित हैं-- 

१-आबपाशी तालाब और नहर | 

२-जमीन की मालगशुज्ञारो । 

३-अकाल निवारण । 

४-स्यांय विभाग और स्टास्प । 

७५-प्रान्तीय कानूनी रिपोर्ट । 

६-उन खनिज्ञ सम्पत्तियों की उन्नति ज्ञिनपर सरकार का 
अधिकार है। 
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५ भारतीय राजस्व 
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७-ओद्योगिक विषय जिनमें कारखाने, मजदूरी सम्बन्धी 
बाद विवाद, विजली, वोयलूस, गेस, धुूंये का कष्ट, ओर 
मजदूरों की कुशल सम्मिलित है । 

८-छोटे प्रान्तीय बन्दरगाद । 

६-अन्दरूनी पानी के काम, नाले आदि । 

१०-रेलवे पुलिस को छोड़कर अन्य पुलिस | 

११-समाचार पत्रों ओर छापेखानें का नियन्त्रण । 

१२-जरायम पेशा जातियां। 

१३-कृद्खाने ओर खुधार-शालाये । 

१४-खसरकारी छापाखाना। 

१५-भमारतीय तथा प्रान्तीयः व्यवस्थापक सभाओं के लिये 
मत देते, ओर निर्वाचन होने की व्यवस्था | 

१६--ओषधी तथा अन्य पेशों की यैम्यता । 

१७--प्ारतीय या अन्य सा्वज्निक नौकरियां, जो प्रान्त के 
भीसर हों । 

१८--नयै प्रान्तीय टैक्‍स । 

१६--रुपया उधार लेना । 

२०--किसी प्रान्तीय विषय सम्बन्धी कोई प्रान्त का कानून 
प्रखलित कराने के लिये जुर्माना, दण्ड या कुँद की सजा । 

२१--विविध, (अ) ज्ञुप सम्बन्धी नियम, पशुओं पर निर्दंयता 
रोकना, (६) जड़ली पशुओं की रक्षा, (६) विषैले पदार्थो' का 


भारतीय राज़स्न व्यवस्था । 
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नियन्त्रण, (उ) मोटर सवारियों का नियन्त्रण, (3) नाटक गुह 
ओर सिनेमेटोआाफों का नियन्त्रण | 
हस्तान्तरित विषय--निम्नलिखित विषय प्रायः 
हस्तान्तरित हैं-- 
१--स्थानीय खराज्य | 
२--ओषध प्रबन्ध ओर सावंज्ञनिक स्वास्थ । 
३--कुछ अपवादों को छोड़ कर, शिक्षा । 
४--सावंज्ञनिक कार्य, (अ ) सार्वजनिक इमारतें, ( आ ) 
सैनिक मद्दत्व चाली छोड़कर, अन्य सड़क, पुल और घाट, (६) 
दामवे जो प्रान्तोय व्यवखा के अधीन हों, (ई ) राइट और 
फोडर ( छोटी ) रेलवे । 
४--खेती ओर अफ्रीम । 
६--सखहये।ग समितियां | 
३--जनन्‍्म, झुत्यू ओर शादियों को गणना। 
८--सिविल ज्ञीव चिकित्सा विभाग। 
६--जड़ल, और उनमें शिकार को रक्षा । 
१०--इस्तावेजें की रजिस्टरी । 
११--धार्मिक व दान वाली संस्थायें। 
१२५--उद्योग धन्धों की उन्नति जिसमें औद्योगिक अन्धवेशन, 
तथा शिक्षा सम्मिलित हैं । 
१७--खाद्य तथा अन्य पदार्थों में मिलावट । 


ण्दर भारतोय .राजस् 
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१३--तोलर तथा माप | 
१०--अजायवघर ओर चिड़ियाघर ! 


कि. के हर आए. कफ. क.. 2 ही कि, # किट कहर कह कह मे; का हरे किए कर जाकर केक करिए 


भारतोय वजट के नियम--भारत सरकार का अनु- 
मानित आय व्यय का विवरण, प्रतिवष भारतीय व्यव्स्थापक सभा 
ओर राज्य-परिषद्‌, इन दोनों सभाओों के सामने रखा जाता है । 
गवर्नरजनरल की सिफारिश बिना किसी काम में रुपया लूग़ाने का 
प्रस्ताव नहीं किया जा सकता । निम्न लिखित चिभागों में 
रुपया लगाने के विषय में कोंसिल-युक्त गवनर जनरल के प्रस्ताव 
व्यवस्थापक सभा के वेट ( मत ) के लिये नहीं रखे ज्ञाते, न 
सालाना विधरण के समय केई सभा उन पर वाद विवाद कर 
सकती है, जब तक गवनर जनरल इसके लिये आशा न देदें।-- 
(१ ) ऋण का सूद | 
(२ ) ऐसा ख़र जिसकी रकम कानून से निधारित हो । 
(३ ) उन लोगों की पंशन या तनरुषाहें, जो सम्राट या 
भारत-मंत्री द्वारा या सम्राट की स्वीकृति से नियुक्त 
किये गए हों । 
(४ ) चीफ कमिश्नरों या ज्ुडिशछ कामिश्नरों का 
घेतन । 
(५) वह ख़्, जिसे कोंसिल-युक्तगवनर जनरल ने ( अ ) 
धार्मिक, (आ) राजनैतिक, या (इ) रक्षा अर्थात्‌ सेना सम्बन्धी 
ठहराया हो । 


भारतीय राजस्व व्यवस्था है 


0 सी आंध्र कक अर किट वी कि; # १ जाके हक, ७८5७०. आम ८८ बट, पक ली ड्रोन ढ ५, घन्‍ कत चल 


इनके छोड़कर बन्नट के अन्य बिषयें के खच के लिये 
कोसिल-युक्त गवर्नर जनरल के अन्य प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा 
के वाट (मत ) के चास्ते, माँग के खरूप में रखे जाते हें। सभा 
के। अधिकार है कि वह किसी माँग के स्वोकार करे य न करे, 
अथवा घटाकर खीकार करे, परन्तु कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल 
सभा के निश्चय के रद्द कर सकता है। विशेष दशाओं 
में गवनर जनरल ऐसे खच के लिये स्वीकृति दे सकता है जो 
उसको सम्ग्ति में देश की रक्षा या शांति के लिये आवश्यक हो $ 
बज़ट राष्ट्रपरिषद्‌ में भी पेश होता, पर उसे घटाने या 
किसी साँग के। अस्वीकार करने आदि का अधिकार केवल 
भारतीय व्यवस्थापक सभा के हो है | राज्य-परिषद्‌ अपने प्रस्ताव 
आदि से सरकार की आर्थिक नीति या साधने की आलेचना 
कर सकती है, बजट में किसी टैक्स के प्रस्ताव के संशोधित, 
था उसे रद्द कर सकती है। व्यवस्थापक सभा से टेक्‍्स के प्रस्ताव 
बाकायदा बिल के रुप में आते हैं, उनका देने! सभाओं से 
पास होना जरुरी है । यद्यपि राज्य-परिषद्‌ रुपए सम्बन्धी किसी 
बिल के प्रारम्भ नहीं कर सकती, परंतु उसके वाद-विवाद और 
निपटारे में भाग ले संकतो है । 
आंतोय बजट के नियम--प्रान्तीय बजट के प्रांतीय 
सरकार, कार्य कारिणी के सदस्य और मंत्री मिल कर बनाते हैं । 
प्रॉन्तीय आय में से सब से प्रथम भारत-सरकार का हिस्सा देना 
होता है, उसके बाद रक्षित विषयें का अधिकार होता है। शेष 


&० सारतीय राजस्व 


हर हिट कपअफिलमर जहा फनी. रत पेड विदा पेन कह फिट 


आय हुस्तांतरित विषयें के लिये रहती है, इसे मंत्री मित्र भिन्न 
मद्दों के लिये विभक्त करते हैं । अगर आय काफ़ी न हो, ते। नये 
डैक्सें से उसकी पूर्ति की जातो है, इसका निश्चय गवर्नर भोर 
मंत्री करते हैं । अगर नया टैक्स ऐसा लगाना हो, जो प्रान्तोय 
सरकारों के अधिकार में न हो ते भारत-सरकार की अनुप्रति 
ली जाती है। 

बजट एक नक्शे की शक्कु में, प्रति वर्ष परिषद्‌ के सन्‍्मुख 

उपस्थित किया जाता है, और आय के खज करने के लिये 
प्रांतीय सरकार के प्रस्तावों पर ( माँग के सखरूप में ) परिषद्‌ 
का मत लिया ज्ञाता है । परिषद किसो माँग के स्वीकार कर 
सकती है, या डसे पूर्णतया अथवा उसके क्लरिसो अंश के 
अखोकार कर सकती है । इस विषय में इन नियमें। पर ध्यान 
दिया जाता है-- 

( १) व्यय की निम्नलिखित मद्दों के प्रस्तावों पर परिषद्‌ 

के बार नहों लिये जाते-- 

( क ) जो रकम प्रांतीय सरकार की ओर से कौंसिल-युक्त 
गवनर जनरल के देनी होती है, (यह निश्चित को 
हुई है। ) 

(ख ) ऋण और उस पर व्याज्ञ | 
(ग)जो ख़च किसी कानून से। निश्चित हो 
चुका है। 


भारतीय राजस्व व्यवस्था ॥ ६१ 
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(घ ) उन लोगे का वेतन जो सम्राट द्वारा या 
उनकी पसंद से अथवा कॉसिल-युक्त भारत- 
मंत्री द्वारा नियुक्त किए गये हों । 

( ह ) प्रांत के हाईकेर्ट के जज्ञों तथा पड़वेकेट जन- 

रल का चेतन | 

(२) अगर केाई माँग रक्षित विषय सैम्बन्धी हो और 
गवनर यह निर्णय कर दे कि उस विषय सम्बंधी उत्तरदायित्व 
के पूर्ण करने के लिये उसकी आवश्यकता है तो प्रांतीय सर- 
कार, परिषद के फेसले के रह कर सकती है। 

आवश्यकता के समय गवनंर ऐसे खच के किये जाने का 
अधिकार दे सकता है जो उसकी सम्मति में प्रांत की शांति 
या छुरक्षा के लिये अथवा किसी विभाग के संचालन के लिये 
ज़रूरी हो । ज़ब तक कि गवनंर परिषद के। इस बात की 
सिफारिश न करे, केई रकम किसी कार्य के लिये व्यय करने 
का प्रस्ताव नहों होता | 


सुधार ओर कॉंसिल-युक्त भारत मंचौ--छुघारों 
से भारत मंत्री ओर भारत सरकार के पारस्परिक सम्त्रन्ध में 
नियमालुसार केाई परिवतंन नहों किया गया । हां, यह सम- 
भोता रखा गया है कि भारत मंत्री इस बात का विचार रखे कि 
जिन विषयें में भारत सरकार और भारतीय व्यवश्यापक 
सभायें सहमत हों उनमें वह बहुत कम, और विशेष दशाओं में 


६२ भारतोय राजस्व 


ऋण सजी बिल चती जम आज पर जा ०. कक +030.# करा काटा पक पेड, 


ही हस्तक्षेप करे। यथा सम्भव हस्तक्षेप ऐसे विषय में हो 
जिससे साम्राश्य की अन्तर्राष्टीय कतब्यता की रक्षा हो, या जो 
ब्रिटिश सरकार के आध्थिक प्रबन्ध सम्बन्धी हो | 
प्रान्तें के हस्तान्तरित विपयें में भारत मंत्री के 

हस्तक्षेप करने का अवसर अब कम है । रक्षित विषये। के निय॑- 
त्रण के सम्बन्ध में भन्तिम अधिकार पालियामेण्ट या भारत 
मंत्री के ही है, तथापि भारत सरकार का इस विषय में पहिले 
की अपेक्षा अधिक अधिकार होगये हैं ! 

सुधार ऐक्‌ से यह निश्चय हुआ है कि सम्राट के अन्य 
मंत्रियों को भांति भारत मंत्री का भो चेतन ब्रिटिश काष से ही 
दिया जाय और पालियामेण्ट प्रति ब्ष उस पर वाट दे । 

हाई कसिश्नर--छुधार ऐक्‌ के अनुसार भाग्तवर्ष के 
लिये इंग्लेंड में हाई कमिश्नर की नियुक्ति होती है। इस पदा- 
धघिकारी के उन विषयों में से कुछ सोंपे जाते हैं जो पहिले 
भारत मंत्री के अधीन थे, जेसे सरकार के लिये किसी माल का 
ठेका देना, विदेशों में स्टोर, रेलबे का सामान अदि खरीदना 
ओपनिवेशिक सरकारें खयं अपना अपना हाई कप्िश्नर नियुक्त 
करती हैं, परन्तु भारत के लिये हाईकमिश्नर की नियुक्ति भारत 
सरकार द्वारा न देकर ब्रिटिश सरकार द्वारा ही हुई है । 

भावी सुधार कप्तीोशन--छुधार ऐक्‌ में ऐसी व्यवस्था 
की गयी है कि इसके पास होने के दस वर्ष बाद एक कमीशन 


भारतीय राजख व्यवस्था ६5% 
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नियुक्त किया जायगा जो ब्रिटिश भारतवर्ष की राज्य पद्धति, 
शिक्षा को वृद्धि और प्रतिंनिंधिक संस्थाओं के विकास तथा 
इसके सम्बन्ध में अन्य विययें| की जांच करेगा, और इस 
चबात की रिपोर्ट करेगा कि उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त के 
स्थिर करना कहां तक उचित है तथा उस समय जे उत्तरदायी 
शासन प्रचलित हो, उसे कहां तक बढ़ाना, बदलना, या घटाना 


ठीक होगा | 


रस लेकू कमेटौ--भारतीय विषये पर विचार करने के ल्यि 
हाउस आफ कोमन्स की एक विशिष्ट समिति ( सिलेक कमेटी ) 
प्रति वष के आरस्म में नियुक्त होतो है। वह पार्लियाप्रेण्ट मे 
भारतीय आय व्यय के वाषिंक वाद विवाद से पहले अपनी 
रिपोर्ट देती है, जिससे पार्लियामेण्ट के यहां के सम्बन्ध में 
विचार करने का विशेष अवसर मिले । 


सुधारों को झालोचना--र/जख्र व्यवस्था सम्बन्धी 
खुधारों का वर्णन हो चुका । अब इन की कुछ आलेचना करते 
हैं + विदित हो कि प्रान्तीय सरकार में आय पर मंत्रियों के 
केवल हस्तान्तरित विषयें के सम्बन्ध में कुछ अधिकार दिया 
गया है। यद्द बहुत थेड़ा है। परन्तु भारत खरकार में परञजः 
के केई ऐसा भी अधिकार प्राप्त नहीं है । उसके प्रबन्ध कर्ता 





ह इस विषय में “मर्यादा! में पक्राशित॑ श्री० एन. एस, मजुंमदार महा 
शंय के लेख से सहायता ली गयी है ।--लेखक -,.. ४ 


|. भारतीय राज़रस 
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_ नामज्जद होते हैं, ओर देश की आय पर पूरा खत्व रखते हैं, ये 
प्रजा द्वारा कभी पृथक्‌ नहों किये जा सकते । ऐसे प्रबन्ध का 
कारण यह बताया गया है कि भारत सरकार के भारत मंत्रो 
तथा पालियामेण्ट के प्रति अपना उत्तरदायित्व स्थिर रखना 
चाहिये । 

भारत सरकार काभारत संचो के भ्ति उत्तरदा यित्व- 

अब यह विचारणीय है कि जिस राज्य प्रणाली में पार्लियामैण्ट 
को प्रभुता पूर्ण रूप से है, वहां साम्राज्य का केाई भी भाग 
सम्राट के किसी सेचक के प्रति उत्तरदायी नहीं होता । भारत 
मंत्री सम्राट का एक कार्यकर्ता मात्र है। उसके प्रति भारतीय 
उत्तरदायित्व का प्रश्न उपस्थित करना माने पालियामेण्ट की 
समकक्षा की एक दूसरी शक्ति खड़ा करना है | यह बात 
विल्कुल नियम विरुद्ध है। 


पालियामेण्ट के म्रति उत्तरदायित्व--सिद्धान्त से 
पालियामेण्ट, भारतीय विषयें पर भारत मंत्री द्वारा पूर्ण 
नियंत्रण करती है, परन्तु वास्तव में पालियामेण्ठ का कार्य भार 
इतना बढ़ी हुआ है, ओर उसे इंगर्लेड से घनिष्ठ सभ्यन्ध रखने 
चाले विभागों की इतनी चिन्ता रहती है कि वह भारतीय 
विषये|ं पर बहुत ही कम ध्यान दे सकती है । खुधारों से अब. 
' भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश क्ेष से मिलता है, अतः ब्रिटिश 
सरकार के आय व्यय सम्बन्धी बाद विवाद में भारतीय विषयेई 





भारतीय राजस्व व्यवस्था ६५ 
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की चर्चा कुछ अधिक होने की सम्भावना है, परन्तु वह पर्याप्त 
नहीं । पालियामेण्ट में ऐसे सदस्य बहुत कम होते हैं जिन्हें 
भारतीय विषयों का यथेष्ट ज्ञान है; जो होते हें, उनमें से कुछ 
थाड़े से प्रशंशनोय अपवादें के। छोड़ कर, अधिकांश में, भार- 
तीय हित की द्वष्टि से विचार नहों करते, अपने देश के खार्थे- 
साधन में ढ़्गे रहते हैं । सुधारों से, प्रति वर्ष भारतीय विषयें 
पर विचार करनेके लिये पार्लियामेण्टकी एक सिलेक्‌ कमेटो बनाई 
जाने की व्यवस्था की गयो है। परन्तु जब तक इस कमेटी मे. 
एवं हाउस-आफ-कामन्स में, भारतवष अपने यथेष्ठ प्रतिनिधि नहीं 
भेज्ञता, तब तक पालियामेंटका भारतीय विषयेंपर कुछवास्तविक 
नियंत्रण नहों हो सकता। इसका परिणाम यह हैा।ता है कि भारत 
सरकार, विशेषकर आय सम्बन्धी विषयें में प्रज्ञा-प्रतिनिधियेयं 
से अनियंत्रित रहकर पालियामेंट के निरीक्षण में भी नहीं रहती । 
जब प्रज्ञा प्रतिनिधियें का कोष पर अधिकार नहों, ते। उनका 
साधारण कार्थों पर भी नियंत्रण नहीं रह सकता । यह व्यवस्थः 
शीघ्र बदल जानी चाहिये ओर भारतीय कोष पर भारतीय 
व्यवस्थापक सभा को पूण अधिकार होना चाहिये, साथ ही 
व्यवस्थापक सभा में प्रजा-प्रतिनिधियों, अर्थात्‌ निर्वाचिष्ट 
सदस्यों की प्रंधानता रहनी चाहिये | 


आन्तों का विचार--यह तो छुई भारत सरकार को 


बात, अब प्रान्तों का विचार कीजिये । पहले कहा जा चुका हैं 
॥ | 


5६, भारतीय राजस्व 
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कि प्रान्तीय सरकारों में प्रज्ञा के प्रतिनिधियों के आय पर जो 
नियन्त्रण-अधिकार है, वह बहुत कम हैं । 
प्रवन्धकारिणी परिषद्‌ के सदस्यों तथा मन्स्रियों में भेद भाव 
रखा गया है और शासन काय दो भागों में विभक्त किया गया 
' है । रक्षित विषयें का, आय पर प्रधान अधिकार है; व्यवस्था पक 
परिषद्‌ उन पर होने वाले व्यय में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती, क्योंकि गवर्नर इस बात का निणय पत्र दे सकता है कि 
इस प्रकार घन व्यय करना आवश्यक है। मनन्‍त्री या तो अपनी 
स्थिति से संतुष्ट रहें, अथवा अधिक घन प्राप्त करने के लिये 
कर लगाने का अग्रिय कार्य करें। यद्यपि मन्त्रियों के कहने का 
कुछ प्रभाव नहीं है , तथापि मंत्री रक्षित विषयों पर किये हुए 
व्यय के लिये भी उत्तरदायी रहते हैं। मन्चियों और प्रबन्ध- 
कारिणी परिषद्‌ में जो मत भेद होता है, उसका निर्णय गयन र 
के हाथ रहता है । मन्त्री या तो निरन्तर प्रवन्धकारिणी परिषत्‌ 
से बाद विवाद करे अथवा वे भी सरकारी कर्मचारियों की 
हां में हां मिलाते रहें। ऐसी व्यवस्था में वे अपना करंब्य 
पालन क़र ही केसे सकते हैं ? 


राजनेतिक शिक्षा की यह पद्धति अच्छी नहीं-- 
इस प्रकार ज़ब दस वर्ष के अनन्तर कमीशन द्वारा 
भारतवासियें की शासन-विषयक योग्यता। की परीक्षा है।गी 
तो सस्भवतः उसका यही निण य होगा कि भारतवासी उत्तर- 


हैं कली कड़ी. #ी. 


भारतीय राजस्व दव्य वस्था है 
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दायी शासन के मार्ग पर आगे बढ़ने के येग्य नहों हैं, उन्हें 
कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिये | इस प्रकार कदाचित्‌ 
पहिला हो पाठ फिर पढ़ाया जाचे। 
सुधार येजजमा के रचयिताभों ने याजता का अश्निप्रायः 
आवजुक्रमिक पाठों द6/रा जवता के राजनैतिक शिक्षा देना बताया 
था, परन्तु जब प्रजा-प्रतिनिधियें! के आधिक खतसन्‍त्रता नहीं 
दी गयी तो यह उद्दृ श्य सिद्ध ही नहीं हो खकता। 
प्रबन्धकर्ता, व्यवस्थापक परिषदों के प्रति 


उत्तरदायी होने चोहिये--छुधारयेजना के रचयिताओं 
मे कहा है कि यदि प्रतिनिधियों के इस बात की शक्ति दे दी 
जाय कि वह शासन के लिए आवश्यक घन देना अंगीकार करें 
या ना करे, तो सरकार की शक्ति जड़ीभूत हो ज्ञायगी ।! इस 
वाक्य से उत्तका भारतीय जतता में घोर अविश्वास प्रकट 
होता है। पुनः यदि यही मान छिया जाय कि प्रबन्ध कारिगी 
परिषदों के अपवी आवश्यकतानुसार घन एकत्र करते और 
इच्छानुसार व्यय करने को क्षमता होनी चाहिये तो प्रश्ष यह 
है, कि वह किस के प्रति उत्तरदायी रहें। उनका भारतमन्त्री 
ओर पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी रहना तो वैसा ही अनु चित्‌ 
है, जेसा सारत-सरकार का | इस 'िये उन्हें व्यवस्थापक परि- 
घदों के प्रति उत्तरदायों रहना चाहिये और ब्यवस्थापक परि- 
घंदों के सदस्य सब निवाोचित्‌ होने चाहिये। इस प्रकार प्रान्तों 
के प्रबन्ध का नियन्त्रण प्रज्ञा-प्रतिनिधियों से होना चाहिये । 


ह८ भारतीय राजस्व 
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जो कर-दाता सरकार के विविध कार्यों के लिए घन देते हैं, 
उनके प्रतिनिधियों को ही उस धन के व्यय करने के सम्बन्ध में 
पूरा अधिकार द्वाना चाहिये। कर-दाताओं का यह अधिकार 
सब सभ्य देशों में स्वीकार किया जाता है। भारतवप में भी 
ऐसा होना चाहिये | 





सरकारी हिसाब--विदित हो कि सरकारो हिसाब का 
चष, एक वर्ष की १ अप्रेछ से आगामी वर्ष छी ३१ मार्च तक 
समझा जाता है। हिसाब का व्ष आरम्भ होने से पूर्व उसके 
स्व आय व्यय का अनुमान किया जांता है | इसे बजट या आय- 
व्यय-अनुमान पत्र (8708०६८ 20550००८०) कहते हैं । इसे तैयार 
करने के समय गत वर्ष के आय व्यय के अनुमान को सुंशपघ्रित 
कर लिया जाता हैँ; इसे संशोधित अनुमान(२८४७४४८० 85४:7४६०) 
कहते हैं। बजट के समय ग़तवर्ष का छगभग ११ महीने का 
अखली हिसाब ओर शेष समय का अनुमानित हिसाब रद्दता है । 
पोछे वर्ष भर की आय व्यय के ठीक ठीक अंक मिल जाने 
घ्र दिसाव (8७९००००६७) प्रकाशित होता हे | 


है] 
हे | क। ५ 
| रण ८ 





केन्द्रीय व्यय दव६ 
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सरकारी शह्याय ठण्य सें, व्यय का सहत्व-- 
व्यक्तिगत आय व्यय ओर सरकारी आय व्ययमें बड़ा अन्तर है! 
मनुष्य प्रायः पहिले अपनी आय को देखते हैं और उसके 
अनुसार खर्च निश्चय करते हें. । इसके विपरीत राज्य 
अपने सनन्‍्मुख पहिले यह विचार रखता है कि उसे देश 
मैं क्‍या क्‍या काम करने हैं, उनमें (कितना खर्च होगा । 
इस खर्च के लिये वह अपनी आधय-प्राघध्ति के मार्ग निकालता 
है और विविध कर निश्चय करता है। हां, जब राज्य का 
खुच बहुंत अधिक बढ़ जाता है और करों के बढ़ाने से भी 
ठोक काम नहीं चलता, तव उसे क्रिफायत करने, ओर आय' 
को लक्ष्य में रख कर खर्च करने का बिचार द्वोता है । 
परन्तु यह विशेष अवस्था की बात ठहरी । साधारणतया 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, खर्च का हिसाब रूगाकर आय 
निश्चिय की जाती है | इसलिये भारतीय राजस्व के वणन 
में सरकारी व्यय का विचार पहले किया जायगा, ओर सरकारी 
आय का पीछे । | 


भारत सरकार को व्यय--भआगे भारत सरकार का 
सुलनात्मक व्यय दिया जाता है । 
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पिछले नक्शे से मालूम होगा--- 

(क) सरकार किस किस मद्द में ओर कितना कितना व्यय 
ऋरती है । 

(ख) सन्‌ १६१३--१४ ६० (युद्ध से पहले ) की अपेक्षा 
अन्य वर्षो में, भिन्न भिन्न मद्दों में व्यय कितना बढ़ा 
है। खुधारों के बाद हिसाब रखने के ढड़ में कुछ परिवर्तन 
हो गया है | तुलना ठीक करने के लिये सन १६१३--१७४ ई० के 
बच के भर्डु उस हिसाब से ( किफायत कमेटी की 
रिपोर्ट के आधार पर ) छिये गये हैं, जैसे वह उस व सुधार 
हो जाने की दशा में होते ! 

(ग) सन्‌ १६२२--२५३ ई० में व्यय के अचुमान की क्िततो 
क्रम रकम ( सिर्फ़ ३१ फी सदी ) के लिये भारतीय व्यवस्थापकऋ 
सभा की मंजूरों ली गई है। खुधारों को तिःस्सारता कितनी 
स्पष्ट है ? 

(घ) सन्‌ १६२३--२७ ६० में व्यय के अनुमान जो कमी की 
गई है, वह कितनी कम है। 

सहों का ध्योरा और शअलेच ना--अब हम इस 
नक्शे में दी हुई सन्‌ १६२२--२३ ई० के अज्सुमानित व्यय की 
भद्दों का व्योरा-देते हुये उनके व्यय की थोड़ी थोड़ी आलोचना 
करते हैं । आवश्यकतानुसार किफ़ायत कमेटी के मत का भी 
विचार किया जायगा। 
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कहर कफ के... फिको चिएलें चैक कि कम भरी कटनी चिकहा पक ९ चि[ हरी फिट हक अत की और नर वीर के, है किट दाह पहन पेज जनक न्‍रकि। 


स्मरण रहे कि जो व्यय ऐसी मह्दों के सम्बन्ध में है, जिनके 
विषय केन्द्रीय नहों है, चरन्‌ प्रान्तीय है, वह केवल उन छोटे 
प्रान्तों का है जो प्रबन्ध के लिये चीफ कमिश्नरों के, परन्तु 
वास्तव में केन्द्रीय सरकार के ही अधीन हैं। ये प्रान्त पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्त, कूगं, अजमेर मेरवाड़ा, देहकी, अंडमान निकोबार, 
ओर ब्रिटिश वलो चिस्तान हैं । 
९-आय ग्राप्ति का दयय--इस मद्दर्में आयात निर्यात 
कर; मारगुजारी, स्टास्प, जंगल, रजिस्टरी, अफीम, नमक 
और देशी माल पर कर की आय वसूल करने वाले कर्मचारियों 
के वेतन, आदि के अतिरिक्त अफ़ीम और नमक तैयार करने का 
खर्च भी सम्मिलित है । 
सन्‌ १६२२-२३६० में इस कुल मद्द का अज्ञमान इस प्रकार था 


आयात नियांत कर ६८,१७५,०००. रू० 
आय कर ४६,६८,००० ५६ 
नमक १,७३,२६,००० ४ 
अफोम १,८६,२९,.००० . » 
मालगशुजारी १५,५७,००० .. » 
देशी माल पर कर २,८७,००० . ,, 
स्टास्प ११५,८६,००० ४ 
जड़्ल 8८,२७,००० 2 
रश्जिस्टरी ७८,००० ४ 


:0७७७४5७७७७७४७४३ ५ ००७७७ 0 0३० 


येग ७,५३, २२, ० 9७ रू 
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पक", नकातप १ 2८% ३ कप की ५ .टीस 2७ शरद 7९४ ९ लए, १९०५ /रथ रत, व रथ इरन करतथ द्रव लय ५ हर हक क्रय पीर कर हि हर. मा५ पक प्रच पक दर की ही अर शव कीच क्‍ीभ तन आह की... का ५ 


अब नमक ओर अफीम का हिसाब लीजिये। नमक की 
मद्द के खर्च का व्योरा इस प्रकार है-- 


सरकार द्वारा खरीदे नमक को कीमत २७,६३,०००२० 

















अन्य व्यय १,४६,६६.००० ,, 
येग १,७७,२६,००० ? 
घटाओ--व्यवस्था पक समाकी की हुईं कमी १, ७१, ००० ,, 
भारत में खर्च १५३७२,५८,९०० ? 
इड्लेण्ड में ? 9१,००० » 
समस्त ग्रेग १ ७३,२६,००० रू० 


अफीम के लिये, पोस्त के डोडे, सरकार की देख भाल ओर 
नियंत्रण में परिमित स्थान में ही बोये जाते हैं| कुछ अफीम 
सरकारी पजण्टों के हाथ बेची जातो हैं। इस मद्द के खर्च का 
व्योरा इस प्रकार है-- 


अफीम को खरीद, काश्तकारों को 











दी हुई पेशगी सहित, १,६७,५८,००० रू० 
अन्य खर्च १६,६८,००० ,, 
घटाओ-- व्यवस्थापक सभाकी की हुईं कमी २,००, ००० ,, 
भारत में व्यय १,८५,५६,००७० ” 
इड्लेण्ड में ,, ६५,००० ,, 
कुल येाग 


१,८६,२१०००८५ 
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२-रेल---इस मद्द का ध्यौरा इस प्रकार है-- 








सरकारी रेल 
ऋण पर सूद १६,६६,७४,००० रू० 
कम्पनियों की रूगाई पंंजी पर सूद ३:३६,४८,००० ”? 
₹लों के खरीदने में 
वाधिक त्ृति ७,०३,६२,००० 7” 
क्षति पूति निधि ४५,८२,००० ” 
सहायता दत्त कस्पनियां १६,८३,००० » 
विविध २३,०७,००० » 
याग' २७५, ६८,५३,००० ”? 


३१ भाच सन्‌ १६२२ ई० तक सरकरी रेलो में ६४५.०७करोड़ 
रुपये की रकम रूगी थी । रेलों से काम सन्‌ १६०६ ३६० से ही 
होने लगा है, पहले बराबर घाटा ही रहता था। हिसाब से 
माल्म हुआ है कि सन्‌ १६१५-१६ ई० तक घाटा पूरा होगया । 


रेलवे कमेटी की रिपोटरं--रेलों के आय व्यय के 
सम्बन्ध में सन्‌ ११२०-२१ इ० की रेलवे कमेटो की रिपोर्ट का 
मुख्य अंश यह था -- 


रेलवे बजट अलग तैयार किया जाय ओर बड़ी व्यवस्थापक 
खभा में पास कराया जाय। रेलवे विभाग अपनी आमदनी 


अदकितियामिक भरकर 


$““ श्री शारदा” माचे १९२२, के आधार पर | 
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हा हो अऑसि कक की री हि ही के हक हक हरी तर व्यू कस. हट ऑन हक जी छ जुत के है | दॉसि # यि। हाफ हैक आहत, ही 6 #- ५, # ३४१५) हिओ” 


और खर्च का जिम्मेदार हो । रेलवे-ऋण का व्याज चुकाने पर 
बाकी बचत को स्वेष्छानुसार व्यप करने की उसे खाघोनता 
होनो चाहिये । वह चाहे उसे नया काम जारी करने के लिये 
लगावे, आगे के लिये रख छोड़े, अथवा उसे खुधार या उन्नति 
के कामों में खर्च करें | हां, सरकार उसके हिलाब को जांब 
निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा कराती रहे । 

इस विषय पर फिर से विचार करने के लिये भारत सरकार 
ने नवम्बर सन्‌ १६२१ ई० में एक नई कमेटी नियुक्त की, जिसने 
यह सिफारिश की, कि अभी हाल में रेलवे बन्नट अछग न रखा 
जावे; क्योंकि उसके अछग रखने से जो क़रीब ११ करोड़ रुपये 
की वार्षिक कमी होगी, उसकी पूति करना भारत सरकार के 
'लिये बहुत कठिन हो आवेगा। इस कमेटी ने एक सिफारिश 
यह की है कि पांच वर्षो' के रेलवे खुधारों का कार्यक्रम पहले 
से तैयार किया जाया करे ओर जितनी रकम की जरूरत हो, 
वह पाँच साल के लिये एक दम मंजूर कर दो ज्ञाया करे । 
इस सिफारिश के अनु खार आगामी पाँच वर्षो के लिये ( सन्‌ 
१६२२-२३ से सन्‌ १६२६-२७ तक ) रेलवे-बोर्ड ने खर्च का अजु- 
'मान इस प्रकार किया है ४- 
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माल के डब्बों के लिये, ४८.५. करोड़ रुपये 
मुसाफिरों के डब्बों के लिये... १८.० >>... > 
ऐजिनों के लिये ३०.० कक 
पुरानी लाइनों ओर पुलों को द 
सुधारने के लिये १०,० न 
लाइन दोहराने के लिये १२५ का... 
गोदाम और स्टेशनों के छिये. २०.० हे... जग 
कारखानों के लिये १०.० ५». 
जिन लाइनों का बनना आरम्भ 
हो गया है, उन्हें पूरा करने के लिये ५.० १... ० 
यैग १५७ करोड़ रुपये 


नवीन कमेटी ने अन्ततः भरगलले पांच बषों के लिये १५० 
करोड़ रुपये मंजूर किए । इस हिसाब से प्रति वर्ष रेलजे 
सम्बन्धी कामों में ३० करोड़ रुपये ख़च किये जायेँगे। 

किफ्रायत कमेटी का सत-किफ़ायत कमेटी ने 
लाइन उखड़ने ओर फिर से बैठाने की फुजूछ खर्ची की आलो- 
चना को है, ओर ऐसी राइनों के ख़चं की ओर घिशेष रुप से 
ध्यान दिलाया है, जिनसे इस समय झुनाफा नहों होता॥ 
कमेटी का ख्याल है कि कितनो हो राइनों में ज़्रूरतसे ज्यादा 
सेज़िन और डब्बे रखे गए हैं, उसकी सिफारिश है किबे-मुनाफरे 
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की लाइनों का खर्च घटाया जाय | सब रेलों में काम चलाने 
का खर्च, इस हिसाब से घटानां चाहिए कि सरकार ने जितनी 
पूंजी माई है, उस पर मासूलो हालत में कम से कम ५॥ 
फुसदी घुनाफा हो । रेलवे के जमा-खर्च रखने के ढंग में संशो- 
घन किया ज्ञाय, रेलों के एजन्ट जनरल मेनेजर कहे जाया करें 
ओर वे अपनी रेलवे के इन्तज़ाम खर्च तथा आमदनी के जिस्मे- 
दार रहें । सन्‌ १६२२-२३ में ६८, ५६,००,००० रू० के खर्च का 
अनुमान किया गया था । कमेटी का प्रस्ताव है कि सन्‌ १६२३- 
२७ ई० मैं ६७ करेडड़ ही खच किये जांय । इस प्रकार ७॥ फरोड 
की किफायत की गई है। सन १६२३-२७, ई० में ६४ करोड़ हो 
खच किये जांय । इस प्रकार ४॥ करेड़ की किफ़रायत की थई 
है | सन्‌ १६२३-२७ ई० में कुल आय ६५,५७,२७,००० २रू० होने का 
अनुमान किया गया है, इसमें ६७ करोड़ रुपये रेलये चलाने 
के खर्च का निकल जाने से शेष ३१ करोड़ से अधिक वास्तविक 
आय रहने का अनुमात किया गया है। 


 इ-शाबपाशो-इसका ब्यौरा इस प्रकार है- 


अऋदरण पर खूद €,५१,००० रू० 
अन्य ब्यय १,३३,००० 
आबपाशी के छिये निर्माण कार्य. ३५,००० » 


>> सरदद्रशशरपकधयुकक उान्मा्ययतननक 
५७७७७७७एाणणाा 2 म 


योग ११,१६,००० ” 
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अर गीआ, अलोफ३, ऋमंच॥ अति. .ततम (कर, आग. /2४०% ##गभ, ९, प्रआओाए # कि, ऋक- ततिनिए,ह तक , नए करिए रिक; अरज॥ जरिए, ॥मीत॥ मी ,तरीआ हु, कर स॥ करत कि री अतीकए, आफ ही #रीय॥ (१३ तीर; 2०३ /या, अतीक, /त रन /मत पक हर #रनआ, /#₹र ३ मत आशथ॥, अरोचाए तीगापए रन; परभा, #अन रच, गया हि; 2०५० आना कक, #रक,/न ५ /#१%७ हर, म४ग१५, न न पक | कौ 


४-डाक और तार--इस मद्द का ब्यौरा इस प्रकार है- 


ऋण पर सूद ६६,००,०००रुपये' 
अन्य व्यय ३१,६१,०००० 
योग ६9,६१,०००? 


किफायत कमेटी का मत--इस मह में, किफ़ायत 


कमेटी के मतानुसार मुख्य सुख्य बचत निश्तलिखित होनी 
चाहिये-- 


कर्मचारी घटा कर २५ छाख रू० 
डाल लेजाने के काम. में ७ १? 2 
डाकखाने आदि बनाने ओर रखने में ६ 9 #%9# 
सामान खरीदने में ५छ 2? 9 
कर्मचारियें| के मकान किराये ओर सफर खर्च में ७ ? ४ 
कुर्सी मेज आदि सामान तथा 

आकस्मिक आवश्यकता में १५ 2? २ 


इ'डोयोरपियन तार विभाग की छोटी छोटो बातों में 9 ”  * 


८९ भारतीय राजस्व 


ऋतर हरि ५ ७७ चिलरकर जल ता धर जर बरी ५ जननी जननी यान री जान न भरी पर घक चर पड पथरी जि,री कार 2 करती पर हा भरकर / ३ # अल िएलती कर मकर घर जहर कक जा हि 3३.2 कह पैन करों करती करी तक खत कट पक सर क क कर... #* कक कि 


प-सावजनिक ऋण का पम्ृद-इस मद्द का व्यौरा इस 
प्रकार है-- 


साधारण ऋण का सूद २८, २७, ३१, ००० रू० 
घटाओ--रेल को मद्द का खूद १७, ५६, ६१, ००० ?” 
” पघंचाई की मद्द का सूद ६, ७५१, ००० ? 


?” डाक ओर तार की भहद्दू का सूद ६६, ००, ००० ?! 
» प्रान्तीय सरकारों से लिया 
जाने वाला सूद २3, ६६, ७8३, ००० 





शेप--साधारण ऋण को मद का खूदू.._ ६, ६२, ४६, ७०० » 
सेविंग बक ओर प्राविडट फंड आदि 








अन्य देनियों पर सूद ३, २३, ६३६, १०० ” 
क्षति पूक्ति निधि २, ०७, ००, ००० ,, 
येग १५, २०, ०६, ००० ,, 


इस विषय का सर्विस्तर उदलेख आगे खतंत्र परिच्छेद में 
किया जायगा। 


केन्द्रीय व्यय 


अरिकक करी कटी ली, तरीका अर, हरित, हरी ररीक /2 20क हरीय, हट फ,जीप नरक; हैं पे ढक हरे आर अर लीन हि मरीकि अर 


सिविल शासन--इस मदद का ब्यौरा इस प्रकार है-- 


जता शतक किक चिप को कह ऋिक जी चिए टीका, ही पिए कक #रचिए ही पैर #है। के सर ताज थी कर की 


शासन व्यवस्था 
गवनर जनरल, चीफ कमिश्नर, 
ओर प्रवन्ध कारिणी कौंसिले 
व्यवस्थापक सभाये 


२०, ४६, ००० रू७ 


लि 
८, ५०, ००० 


सेक्रेटेरियट ब्येर हेड कार्ट रों के आफिस ८०, ३१, ००० ,, 


छोटे प्रान्तों के जिले के शासक 
आन्तरिक विभाग 
हिसाब की जांच 


न्याय विभाग 
जेल 


पुलिस 

बन्दरगाह 

इसाई धर्म विभाग 
राजनेतिक विभाग 
विज्ञान 

शिक्षा 

स्वास्थ ओर चिकित्सा 
कृषि ' 

उद्योग घन्धे 

हवाई जहाजादि 
विविध विभाग 


यैेग 


१६, १७, ००० ,, 
४६, ६१, ००० ? 
८१, ७६, ००० 


१ 9 ह। 9 ब्र्‌ १ 9७०७ 


जी 


न 


४3७, २३, ००० 


८१, २६, ००० ? 
२०७५, 6८, ००० * 
३०२, 8२, ७०० ?? 
२, ८८, ६६, ००० ? 
२, ०४८, १८, ००० ? 
३०५, ५०, ००० 
४६, ६८, ००० ? 
२२, ६६. ००० ” 
१, ४७७, ००० ”? 

छेपफ, ००० “ 

२७, ६८, ००० ?” 


&, ७७४, ०६, ०००रू० 


८२ भारतीय राजस्व 


भारतवष में ऊंची नोकरियां प्रायः अंगरेजों को ही दी 
जाती है । यहां उन्हें कितता भारो भारी वेतन दिया जाता है, 
इसके कुछ उदाहरण ली जिए।-- 


अधिकारी वाषिंक वेतन 
गवनर जनरल २, ५०, ८०० रू० 
गवर्नर जनरल को प्रबंध कारिणी कॉसिल 

के मेम्बर; प्रत्येक 40०, ००० ”' 
कमांडरन चीफ १, ००, ००० 
चीफ कमिश्नर, प्रत्येक ३६, ००० ?? 


ऊपर सिर्फ वेतन के अंक दिए हैं | अलांउस के अंक देख- 
कर ते! ओर भी अधिक चकित हैा।ना पड़ता है।७ जून सन्‌ 
१६२०३ ६० के “ यंग इ'डिया” के सप्निमेंट के लेख की कुछ बातें 
आगे दो जाती हैं । उसमें वाइसराय के वेतनओर अलाउ'स का 
हिसाब इस प्रकार दिया है-- 


वेतन २, ५०, ४०० रु० 
व्यथ प्रबन्ध सम्बन्धी 

( 5907790४7५ ) अलांडस ७४०, ००० रू० 
कंटे कु ( ००००००४ ) अछाडस १, ७५६, ००० रू० 
स्टाफ ओर खानदान ४, 9१, १०० रु० 
दौरे का ख़र्च * 9 ६७५, ००० रू० 


चेंड, शरीर रक्षक ( 8009-8०४४० ) और 
व्यक्तिगत स्टाफ (फोज की मह्द में). ४, ३६, ९०० रु० 


फककमसककानेधरेअलतमाइशाम आर, 


परशकाकाााप्रतहरबंदआनमक जडइकााा5#सपारफाइकआक 


, बेस १७, १८, ६०० रु० 
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जऔिआ #09,//५./५ #क #च #चि हि नि, ढ जि हे 2, जि आंच, मीट लीक आज ली #,... औकिडीपिओ लोन आह आज /3,//७ #ज #75 /#7% व ,थ लॉक, 





4रकर-फज कि चि,/ह थे तक को १ 27६, 


इस प्रकार केवल वाइसराय के लिये हमें प्रति वष १७ लाख 
रुपये से अधिक खुर्च करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
के प्रधान का वाषिक वेतन १५,००० पॉड ( अर्थात्‌ २ छाख २प 
हज़ार रुपए ) प्रज्ञातंत्री फ्रांस के प्रधान का वेतन ३००० पोंड 
६ अर्थात्‌ ६० हजार रुपये ); ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधान मंत्री का 
चेतन ५००० पोंड ( अर्थात्‌ ७५ हजार रुपए ) है । इन्हें इसके 
अतिरिक्त रहने का मकान ओर मिलता है| क्या ये अधिकारी 
भारतवर्ष के वाइसराय से कम महत्व के, कम शक्ति शाली या 
कम आद्रणीय है? सम्भवतः उनकी चेतन जितनी कम है, 
उतनी ही येग्यता अधिक है। 

भारतवर्ष के अधिकारियें के वेतत ओर अछाउंस की वृद्धि 
भी विलक्षण रूप से होती है। किफायत-कमेटी की रिपोर्ट से 
मालूम होता है कि केन्द्रीय प्रात्तीय सिविरू शासन सम्बन्धो 
स्टाफ के कर्मचारियों की संख्या खन्‌ १६१३-१७ से १६२३-२७ 
ई० तक केवल १० फो सदो ही बढ़ने पर भी उनके वेतन और 
अछाउ'स की रकम १०१ फी-खदी बढ़ गई है। सन १६१३-१७ 
में, इस मदद में, २० २०, ६८, ००० रु० खर्च रुए थे, सन १६२३- 
२७ ई० मे उसका अनुमान ४०, ७७, ६६, ००० रू० हुआ। 

इन लोगों की छुट्टी के नियम भी ऐसी डदारता से बनाए 
अण हैं कि उनके द्वारा होने वाले काम में हज न होने देने दे 
कआसते कम से कम ४० फी-सदी आदमी अधिक रखने पड़ते हैं । 
इस प्रकार जो काम १०० आदमी कर सके, उसके लिये हमें 


८छ भारतीय राजस्व 


अबकी नि दी जे अर कमी... ऑिक 


१४० रखने पड़ते हैं । इस अंधाधुंध व्यवहार की भी कुछ सीमा 
है? इसका अन्त कब होगा !? 

किफायत कमेटी का सत--किफायत कमेटी ने इस 
मद्द मे ५१ छाख रुपये का खर्च घटाने के लिये सिफारिश की 
है । इस समय इस मद्द में १६ लाख रुपये 'ऋण प्रबन्ध! के लिये 
है । कमेटी ने यह रकम 'खूद! की मद्द में डालने के कहा है। 
इसके अतिरिक्त ओर किफायत इन ख़ास खास बातों में की 
जाने की सलाह दी गई है-- 

क--लपरासियें की संख्या घटाई जाय । 

ख--रेलवे, डाक ओर तार के मिलाकर एक विभाग कर 
दिया जाय, और व्यापार, उद्योग, राजख, खेती, शिक्षा, स्वास्थ 
तथा निर्माण का काय केवल दो विभागों (व्यापार और साधा- 
रण ) में बांद दिया जाय ओर इसमें १४ लाख की बचत की 
जाय | 

ग--आबपाशी-इन्स्पेकूर ओर शिक्षा कमिश्नर न रखे 
जाय । 

घ--केन्द्रीय समाचार कायोलय में चार लाख की बचत 
की ज्ञाय | 

झहु-- इंडिया आफिस के यहां से जाने घाले खर्च की फिर 
से ज्ञांच की जाय ओर उसमें हाई कमिश्नर के दकर के काम 
में करिफायत की ज्ञाय | 


केन्द्रीय व्यय ८पूं 


डक कि # % जो. शरीफ मी हर ऋण, हक जय मर भी+ हा. कद कं पल ऋषफड। 6 5 ९६5४ 


कमेटी के परामश विशेष उपुयेगी नहीं । केवछ दो चार 
बड़े बड़े पदों के हटाने से काम नहीं चडेगा। सभी परों का 
चेतन निष्पक्ष भाव से स्थिर होना चाहिये; रंग या जाति का 
भेद भाव नहों रखना चाहिये | यदि अंग्रेज साधारण न्यायाजु- 
मेादित वेतत पए काम न करे तो खद्देश-प्रेमी भारत-खन्तानें 
ले काम क्ये न लिया ज्ञाय ? 


$-मुद्रा, टक्साल और विनिमय--इसर में करेंसो 
के दूर और टऋसालों का खर्च शामिल है। इसके अतिरिक्त 
१ अप्रेल सन्‌ १६२० ई० से, यहां हिसाब दो शिलिंग फी रुपये 
को दर से तेयार किया जाता है, परन्तु असल में भारत खर- 
“कार के। लगभग १ शिलिंग ७ पंख फो रुपये की दर से ख़र्च 
करना द्वोता है। इस प्रकार इड्लेण्ड में खर्च के लिये एक पौंड 
के पीछे १५ रु० देने होते हैं ओर हिसाब में केवछ १० रू० रखे 
जाते हैं । इससे जो फरक पड़ता है, वह विनिमय की महद्द में 
डाल दिया ज्ञाता है। 


इस कुछ मद्द का ब्योरा इस प्रकार है--- 


खुदा ६७,३०,०००७ रु 
टकसाल २१,६२,००० 
विनिमय ६,६७५,५०,००० ” 


येग १०,८१,७२,००० ” 
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५०ओ 
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८-सिथधिल निर्माण-काय--इस महद्द में भारत सरकार 


से सम्बन्ध रखने वाले मकान तथा दकर एवं समुद्रों में रोशनी 
घर आदि बनाने तथा उनकी मरस्मत करने का व्यय सम्मिलित 
है । सन्‌ १६२२-२३ ६० में इस मद्द का कुछ अनुमानित व्यय 
१,६१,४६,००० रु० था। 


८.विविध--इसका व्यौरा इस प्रकार है--- 








अकाल निवारण २७,००० रू० 
पेन्शन २,७८,०६,००० 
स्टेशनरो ओर छपाई ६६,३६,००० ? 
विविध ६१,१६,००० ” 
येग 39,०७५, ६१,००० रू० 


शक 
१९०-सनिक व्यय--इसका स्थूल व्यौरा इस प्रकार है- 
(क) सेना काम करने वाली (८/(८०४४४८) ५७,२६,००,००० 


2? काम न करने वाली 9,8१,३३,०००: 
(ख) समुद्री बेड़ा १,३३,&६, ००० 
(ग) सैनिक मकान आदि ७,६७9, ८५, ००० 





येग ६9,9७२, १७, ०0० 


0 कक, 
ह्द्रा ये व्यय ९ 
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कतार 


पूबोक्त सेनिक व्यय के अंके। से स्पष्ट हागा कि (क) 
अर्थात्‌ सेना की मदद में कुल ६१७० लाख रुपये का खर्च है । 
इसमें से ५०१३ लाख रुपये का खर्च भारतवर्ष में है ओर शेष 
११५७७ छाख रुपये का ख् इ'गलेड में । 


सेना के इस खच का कुछ और विस्तृत व्योरा इस 
प्रकार है- 


भारतवषं में लाख रुपये 
स्थायी सेना ३०३६ 
शिक्षा, अस्पताल, डिपो आदि ८०७ 
सेना का हेडक्काटर आदि १८३ 
हवाई फोज़ आदि ६६ 
स्टाक-हिलाब ३२ 
विशेष कायकता १६६ 
विविध १७५ 
कारय न करने चाले ३५६ 
सहायक ओर टेरिटोटिपल ११६ 





येाग ७५०१३ 
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इड़ल्ेण्ड में ( लाख रुपये ) 
भारतवष में ब्रिटिश सेना के 
काय्य के बदले बार आफिस 





के देने के वास्ते १७६ 
भारतवर्ष में काम करने वाली ब्रिथिश सेनाओं 

की यात्रा के समय का वेतन, ओर भत्ता २२ 
अफसरों के फर्लो का भत्ता ६३ 
अफसरों के परिवार विवाह आदि का भत्ता 9६ 
ब्रिरिश सेना से लिए हुए स्टोर के बदले वार 

आपिस के देने के वास्ते १३ 
ब्रिटिश सेना का कपड़ों का अलाउ स /. 
ब्रिटिश सेता की बेकारी का बीमा १० 
विनिमय सम्बन्धी २५ 
स्टोर खरीदने के छिए ७५ 
हवाई फौज्ञ आदि ३० 
स्टाक-हिसाब १७७ 
विविध १०७ 
काय न करने वाले ३७५ 
येाग * ११७५७ 


सैनिक व्यय को वृद्धि-दरिद्र भारत में सैनिक व्यय 
का इतना बढ जाना अत्यन्त दुखदायी है। सन्‌ २८५६ ० में 
यहां इस मह का खच ११॥ करोड़ रुपया था, सिपाही विद्रोह 
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के पश्चात्‌ १७॥ करे।ड रुपये हुआ, ओर सन्‌ १८८५ ई० में यह 
व्यय १७ करोड़ है गया । सन १६२१-२२ में यह ७9.६ करोड़ 
पर पहुंचा । 


सावंजनिक ऋण का एक प्रधान कारण सैनिक व्यय की 
यह भयंकर वृद्धि है । इस लिये उसकी एक बड़ी मात्रा सैनिक 
व्यय के लिये ली हुई समभती चाहिये, और ऋण के सूद 
का एक बड़ा आग सैनिक व्यय में ही जोड़ना चाहिये। पुनः 
सोमा प्रांत की रेले भी सैनिक आवश्यकताओं के कारण ही 
बनाई जाती है; और उन में जो घाटा रहता है, वह भी सैनिक 
व्यय में सम्मिलित होना चाहिये। इस प्रकार यह सब हिसाब 
जोड़ कर “यंग इड़ियाके राजस्व” ओर अथ सम्बन्धी सप्लीमेंट 
के लेखक का कथन है क्रि सन्‌ १६२३-२७ में जो ६७ करोड़ 
रुपये सेना में खर्च होने का अनुमान किया गया हैं, चह वास्तव 
में ६० करोड़ समझा जाना चाहिये । यह केन्द्रीय सरकार के 
कुल व्यय का ७० फी सदी द्वोता है । 


वृद्धि के कारण--(क) सन्‌ १८५७ ई० के सिपाही 
विद्रोह के पहिले यहां अंगरेज्ञ सिपाहियों की संख्या ३६ हज़ार 
ओर देशी सिपाहियों की २३१ दृज्ञार थी । विद्रोह के पश्चात्‌ 
सरकार ने तय किया कि प्रति दो देशी खिपाहियों के पीछे एक 
अंगरेज़ी सिपाही रचखा जाय, ओर भारतीय सेना का प्रबन्ध 
इगलेड के युद्ध विभाग अर्थात्‌ वार आफिस ( ४४० ००० ) से 
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हो । एक अंगरेज़ सैनिक उसी पद पर काय करने वाले देशी 
सेनिक की अपेक्षा सव मिला कर प्रायः पाँच छः शुना वेतन 
पाता है। इसके अतिरिक्त उनका तथा उच्च अंगरेज्ञ अफसरों का, 
इंगलड से आने जाने तथा पेंशन का व्यय भी भारत सरकार को 
देना पड़ता है । 

(ख) वेतन ओर पेन्शन के अतिरिक्त अंगरेज़ सैनिकों को 
तरह तरह के अलाउ स मिलते हैं । अयोग्य तथा मरे हुये सिपा- 
हियों के घर वालों को धन देने के लिये खेरात की मद्द खुली 
हुई है | महा युद्ध के वाद वार आफिस ने दो नयी मह्दें और 
निकाल दी हैं | उनमें एक का नाम है बेकारी का बीमा, और 
दूसरी का, व्याह का भत्ता | कमेटियों की बैठक और विनिमय 
आदि अन्य अन्य मद्दों में मी चार आफिस भारत खरकार से 
प्रति वर्ष करोड़ों रुपये लेता है । 

(ग ) अ्ँगरेज सिपाही यहां थाड़े दिन नोकरी करते हैं, ये 
भारतवष के च्यय से शिक्षा पाकर ४।५ वर्ष के लिये यहाँ आते 
हैं, ओर पीछे लोटकर जन्म भर के लिये भारत के धन से मौज 
उड़ाते हैं, ओर ब्रिटिश सरकार की रिजव ( रक्तित ) सेना का 
काम देते हैं। 

(घ) युद्ध की नई नई आविष्कृत बहुँ-मूल्य वैज्ञानिक 
सामग्री भी सेनिक व्यय को अधिकाधिक बढ़ाती रहती है । 

( ऊः ) भारत-सरकार ने सन्‌ १८५६ की पश्चिमात्तर सीमा 
से आगे बढ़ कर देश को बड़ी हानि पहुंचाई है। वजिरिस्तान में 
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चह प्रति वर्ष करोड़ों रुपये स्वाहा करती हैं। कम उपजाऊ भूमि 
में निवास करने वाली खतनत्रता-प्रेमी वीर जातियें की प्यारी 
स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से सरकार की नेतिक और आर्थिक 
हानि अनिवायं ही है । 

(थे ) भारतवर्ष की सीमा से बाहर भारतवर्ष का रुपया 
खर्च करने के लिये ब्रिटिश पार्लि०णमेण्ट की खीकृति की आव- 
श्यकता हे।ती हैं । उस समय कुछ चाद-विवाद ते है।ता है, पर 
प्रायः खीकृति मिलने में शंका नहीं दाती । “सन्‌ १८३४८ ई० से 
१६०० तक अफगानिस्तान , सूदान, चित्राल, तिव्वत दॉसवाल 
आदि में १२ युद्ध हुए | इन युद्धों से, तथा गतमहायुद्ध के समय 
' 'मेसापेटेमियाँ और केनिया के युद्धों से ब्रिटिश साम्राज्य की 
वृद्धि हुई है, फिर भी इन युद्धों के खुच का बड़ा हिस्‍सा भारत-- 
वर्ष के। देना पड़ा है। इसके विपरीत उपनिवेशों के लिये रखी 
हुई सेना, जल-सेना आ्रादि का खर्च इंगलड के राज-कोाष से 
दिया जाता है ।” 

( छ ) भारतवष को इँगलेंड के जहाज्ञी वेड़ के खर्च में भाग 
लेना पड़ता है | कहा जाता है कि नाम-मात्र के खर्च से भारत 
की रक्षा हो रही हैं । वास्तव में यह बंड़ा ब्रिटिश साम्राज्य की. 
रक्षा करने ओर संसार में उस की प्रभ्चुता बनाये रखने के लिये 
है। यदि यही माना जाय कि उससे भारतवर्ष की भी रक्षा: 
' छोती है, ते यह रक्षा भी ब्रिटिश ख्राप्नाज्य और विशेषतयाः 
ब्रिटिश द्वीपों के खाथों को रक्ष। के लिये है | 


६२ भारतीय राजस्व 


न्‍शि ऋच क... #ीड किक... आओ हर सतिक प्री हक टी हर के न प्रीया डर /पिए कीच कप की आि तर राज की की... फीधर कक अप. हैक... जी हक हक... हक लाभ पक तीस | #फ ज,#०३कप३आ।भर करता 


किफायत कमेटी का सत--किफ़ायत कमेटी ने सेना 


सम्बन्धी विविध भागे में की जाने चाली किफायत की व्यौरा 
ज गी लछाट के हाथ में छोड़ते हुए, यह मत प्रकाशित फिया है -- 

क--लड़ने वालो फोज घटा कर तीन करोड़ की किफ्रायत 
की जाय । 

ख--प्रबछ रक्षित सेना रखी ज्ञाय, जिससे युद्ध के समय 
'हिन्दुस्थानी बठालियमें २० फी सदी घथाई ज्ञा सके | 

ग--मेटर गाड़ियां ज'|गी जहाज़ और स्टाक घटाये जांय, 
सामान-संग्रह ओर फोजी कार्य में किफायत की जाय । 

कमेटी ने यह स्वीकार करते हुए भी कि यहाँ शांति काल में 
भी युद्ध-ऊकारू की तरह सेना रक्खो जाती है, सेनिक व्यय में 
केचल १०॥ करोड़ की किफायत की सिफारिश की है | सारत- 
बष को भयंकर द्रिद्रता को देखते हुए उसे इस मदद में अधिक 
नहीं, ते इससे तिगशुनी क्रिफायत की तो सिफारिश करनी 
चाहिए थी। 


स्सेनिक खच चटाने के उपाय- ( क ) भारतीय 
सेना का इंगलेंड के वार-आफिस से सम्बन्ध तोड़ कर 
उसका प्रबन्ध भारत-सरकार के हाथ में दिया ज्ञाय, और 
भारतीय व्यवस्थापक सभा के मतानुसार इस विभाम का व्यय 
निश्चय हुआ करे। इस समय वार-आफिस मन माना खेंचे 
भारत सरकार पर डालर देता है; यह अन्याय है। 
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कक गिफक जिन पि// चल पिप.जर हरी पक कप हरी पिए, डर काटने कीच. ३ (# हिट थे हरि की. टी अभि, ढक टीय जम न्‍तीय|, कं जज च #ीिििि चर ला. जय चलती जी #ीि 3 #% हक ही है अेजीजिलीिछी # 25 हर नाथ 2, १, 


( ख ) अँगरेज़ो सेनिक जितने दिन यहाँ नोकरी करें, उतने 
दिन का उचित वेतन उन्हें दिया जाय, उनकी शिक्षा का भार 
ब्रिटिश सरकार अपने ऊपर ले, क्योंकि उसका अधिकांश लाभ 
उसे ही मिलता है| अँगरेजी सेनिकेां के अलाउ'स और पेंशन में 
भी उचित कमी की जाय । 

(ग ) सीमा पार की खतंत्रता प्रेमी जातियों की खतंच्ता में 
बिलकुल हस्तक्षेप न किया जाय), वहां से सब सेना हटा ली 
जाय | 

( घ ) सरकार प्रजा को संतुष्ट रखे ओर उसके बल को 

, अपना बल समझे, विश्वास पूवक सेना का भारतीयकस्ण हो - 
अथांत्‌ खुर्चीला ब्रिटिश भाग कम करके उसके स्थान में बी र, देश 
प्रेमी भारत संतान के भरती किया जाय | भारतवासियों की 
सेनिक शिक्षा की सम्नु्चित व्यवस्था हो, जिससे समय पर 
स्ववेशवासी खयं अपनी रक्षा कर सके, और स्थायी सेना यथा- 
शक्ति कम रखनी पड़े । 


१९-- सिविल छयय, और रेलों में किफ्रायत 
करने को रकस--यह एक असाधारण महद्द है । सन्‌ १६२३- 


२७ ई० का बजट उपस्थित करते हुए राजस्-सरस्य ने कहा था 
कि ४ करोड़ रुपये कम ख़र्च किये जांयगे। वह उस समय यह' 
न बता सके कि किस मद्दय में किस प्रकार यह ख़र्च कम' होगा! 
इस लिये यह रकम इस विशेष मद्द में डाली गयी । 
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आफ जि 


१२---प्रानतों के देना लेना--क्रेन्द्रीय सरकार के 
प्रान्तीय सरकारों का जे। देना लेना: है।ता है, वद इस मद्द में 
डाला जाता है | 


केन्द्रीय सरकार के खच' के नक्शे में दी हुई मद्दों का वर्णत 
होाखुका | इस परिच्छेद को समाप्त करने से' पूव होम चार्जेज्ञ 
का भी उदलेख कर देना आवश्यक है। 


होम चार्बोज ( 70476€ (४]9872865 )--भाश्तवष स्‍्ते 
यहाँ के शासन-व्यय निमित्त बहुत सा धन प्रति वष इंँगलेंड 
जाता है| इसे दाम चार्जेज या विलायतो खर्च कहते हैं ; 
स्व० श्री० दादाभाई नौरोजी ने इस घन को आरत के लूट के. 
रुपये? की संज्ञा दो है । अन्य लेखकों ने इसे 'सलामी का घन! 
या “चूसनी” ( 07भा॥ ) का माल कहा है। 


विदित हो कि सन्‌ १६१३-१७ ई० में 'होम चाजे ज, में कुछ 
२,०२३ ११५४२३ पौंड, अर्थात्‌ ३०,४६,७१,३७५ रु०, व्यय हुए थे। 
उस समय से सन्‌ १६२१-२२ ई० तक आठ वर्ष में इस महद्द 
की रकम लगभग डेढ़ गुनी [हो गयी; १७,२७,१६,३६२ रु० 
का व्यय बढ़ गया । अतः प्रति वर्ष ओसत वृद्धि रूगभग दो 
कऋरोड़ रुपये हुई | इस का कारण यह है कि भारतवर्ष के जिसमें 
अति वर्ष वेवत आदि के अतिरिक्त पेन्शन बग्गेरह का ख़्च बढ़ता 
जाता है । 


न औऑ कि #.. आच आशिक पक पिन कि कक 2... मे 
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इस ख़च के अन्तर्गत भिन्न भिन्न मद्दों का व्योरा इस 
प्रकार है 





! ११५१-२२ का १६२३-२४ का 





मद्द पे. खिमान, 
हिसाब; रुपयों में ॒ 
३2 | रुपयें में 
(के ) आय प्राप्ति का ब्यय १३,१००, १६० | ५४१,६६,००० 
( ख ) रेल के हिसाब में १५,४६,५६, १८६ १५५६, ६७,०००. 
(ग ) नहर के हिसाब में ३७, पण |... 
( घ ) डाक और तार मर पा 


्‌ डुः ) ऋण का सूद ७५,२८, ६७, १६१ €, १२,३४६, ००० 


( थे ) सिविल शासन १,०४, ८६,०६२ | १,१४७,६०,००० 


( छ ) मुद्रा, टकसाऊल और 


विनिमंय <३,६६,४९ ६ ६५,६६,००० 
( ज ) मुल्की समकानात आदि २,६०,००३ १,४७,००० 
(मे) विविध ३,७२,३२,७५३६ | ३,५७,३३,००० 


(ञ ) सेना के हिसाब में १८,३५,०२,७५७ १५,०६,५७,००० 





येग 8४,७०,८७,9३७ [४६,०७,६६,००० 
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इस्फीरनती धला कमा त्जी जाओ की छः सता व का अर, की] 


होम चार्जेज़ के अन्तगंत सूद में यहां से प्रति वर्ष एक बड़ी 
रकम जाती हैं । जिस पूंजी पर वह सूद्‌ दिया जाता है वह सब 
उत्पादक कार्यों में हो लगी हुईं नही है, जो उत्पादक कार्यों में 
हैं, उसका भी पूर्ण लाभ इस देश के। नही मिलता । रेल आदि 
का बहुत सा समान यहां तैयार कराया जा सकता है, फिर भी 
सरकार उसके लिये किसी न किसी बहाने से रुपया इगछेंड 
भेजती रहती है। खदेशी उद्योग धन्धों की उन्नति की उसे 
यथेप्ट चिन्ता नहीं । इन सब बातों से यहां ख़्चे का भार बढ़ता 
जाता है । 

सरकारो खच में ब्रद्धि-हेन्‍्द्री य सरकार के खर्च 

की मात्रा गत पचास वष से बढ़ रही है | महायुद्ध के समय से 
तो यह वृद्धि बहुत ही अधिक ह। गयी है । 

सन्‌ १६१३--१७ ई० में ख्च ६६ ७ करोड़ हुआ था । सन 
१६२१--२२ ई० का खच १४२-८ करोड़ हुआ हैँ। इससे मालूम 
हो जाता है कि क्रेवछ ८ व में, सिफ केन्द्रीय सरकार के व्यय 
में ७३ करोड़ रुपये से अधिक को वृद्धि हो गई और वह दूने से 
भी अधिक हो गया । 

निर्धन भारतवासियों के लिये यह कैसी रिद्यता का भार 
है, यह पाठक खय॑ बिचार ले | 


सरकार को चाटा--पिछले कई धर्ष से सरकार को 
भयंकर रुप से बढ़ी हुई अधश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती ॥ 
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नम 5 १ 2० 400७0७॥५॥ न 40 आय % 20% 0 3 अलग आल| स्‍रीक ऑफ कक हक 


बार बार उसे घाटा रहता है। घाटे की कुछ रक॒में इस प्रकार 


हैं-..- 


सन्‌ १६१८-१६ ई० ६ करोड़ रुपये 
४“ १६१६-२० ,, श२छ ,, ! 
99. १६२०-२१ ,, २६ $ 
७». १६२१-५२ + २८ +» 9 
595. है६२२-श२४३ , १७ ,, 


योग १०१ करोड़ रुपये 


इस प्रकार केवल पांच खाल में १०१ करोड रुपये का 
घाटा रहा !![! 


किफ़ायत कमेटी, सिफ साढ़े उन्नीस करोड़ 
की बचत--भारत सरकार ने मए नए टैक्स लगाकर अपनों 
आर्थिक स्थिति खुधारनी चाही, पर वह सकल न हुई । अन्ततः 
सन्‌ १६२२ ई० में लार्ड इंचकेप की अध्यक्षता में एक किफायन 
कमेटी इस लिये नियुक्त हुई कि वह भारत सरकार को राय दे 
कि उस के खूच में कितनी कमी हो सकती है । इस कमेटी ने 
निश्षच लिखित हिसाब से सिफ १६॥ करोड़ रुपये का खर्च घटाने 
की सिफारिश की है-- 


सेना में लगभग १०॥ करोड़, रेलवे में ४। करोड़, डाक और 
डे 


६8८ भारतीय राजस्व 


(हसीन /रनथ कमान रजत ढरी हू /#7 3 रे /०।* न /#7 ९, तर करे. /र ३, हा, क्‍र का, हट पिन कट #ौट कक, ढक हर कक, #6730 ह्रीं पा # जे # का (कया रही, #/ज, /#ू नि, हक, #?ग ॥ी कह पेश, हट ५७४६ 


तार में १ करोड़ ३७ लाख तथा अन्य मुढकी महकर्मों में ३करोड़ 
कुछ लाख घटाने का परामरश हैं । 
इस किफ्ायत के सम्बन्धमें कुछ विशेष बातो हम, उक्त मद्दों 
का व्यौरा देते हुए, पहले प्रसंगाजुसार कह आये हैं | यह रिपोर्ट 
अत्यन्त असंतोष-प्रद है, जिस सरकार का वाषिंक व्यय डेढ़ अरब 
के लगभग हो, और जिसकी अर्थिक स्थिति ऐसी खराब हो, उस 
की इतनी सी किफायत से क्या कट्याण हो सकता है? भिन्न 
भिन्न मद्दों में जो किफायत होनी चाहिये, उस का विचार हम 
कर चुके हैं । वास्तव में भारतीय शासन प्रणाली में नौति का 
मौलिक खुधार होने पर ही आधिक परिस्थिति में यथेष्ट 


सुधार होगा । 
अस्तु, अब हम अगले परिच्छेद में केन्द्रीय. आय का 


विचार करते हैं । 





विद कि, रन 3 
दें 
केन्द्रीय आय 


भा(त सरकार को आय--आगे भारत सरकार को 

झमुलनात्मक आय दी जाती है, इस ले माल्म होगा--- 

क--किस किस मद्द से सरकार को कितनी आय होती है | 

ख--सन्‌ १६१३-१७ ई० ( युद्ध से पहिले ) को अपेक्षा अन्य 
वर्षो में सिन्न भिन्न मद्दों की आय कितनी बढ़ी है। खुधारों के 
'जाद हिसाब रखने के ढंग में परिचततंत हो गया है। तुलना ठोक 
ऋरने के लिये सन्‌ १६१३-१७ ई० की आय के अंहझू उध हिला 
से ( किफायत कमेटो की रिपोर्ट के आधार पर ) लिये गये हैं, 
जैसे वह उस वर्ष खुधार हो जाने की दशा में होते । 

सदू। का ब्योरा और झालोचना-तकरो के बाद हम 
उसमें दिये हुए सन्‌ १६२२-२३ ६० के अजुमानित आय को 
मददों का ब्योरा देते हुए उनकी थाड़ी थाड़ी आलेचना 
करंगे। 

स्मरण रहे कि जो आय ऐथी मददों के सम्बन्ध में है, जिनके 
विषय प्रान्तोय हैं, वह केवल उन छोटे २प्रान्तों के सम्बन्ध में है 
जो प्रबन्ध के लिये चीफ कमिए्नरों के, परन्तु वाघ्तय में। केन्द्रोय 
खरकार के द्वी अधीन हें । 
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१०२ भारतीय राजसूव 
आयात-निर्यात-फर ( कस्टरूस )--इस महद्द का 
व्योरा इस प्रकार है-- 
पदार्थ द्र आय ( रुपये ) 
१ सेना का ह्टोर ओर युद्ध 
की सामग्री ३० फीसदी ८,५०,०७७: 
२ कायला, काक ओर पेटेन्ट 
ईंधन ८ आना टन कलर 
३ मद्‌ 
(अ) एल, वियर, पोर्टर, 
सीडर, आदि १६,००,००७० ह 
(आ) स्थप्रिट ओर लिकर कम गलत २,४३,०० बढ 
७॥। फीसदी तक 
(६) बाइन (शराब) से६।गेलन १७,००,००० 
४ द्यासलाई ही जप 
१॥) फ्री ग्रास 
बकस २,०७,००,००० 
५ अफोम २७४४ सेर ३,००० 
६ मिट्टी का तेल £)॥ गेलन | १,३०,०९०,००० 
9 शक्कर २७५ फीसदों ६,२५,९०,००७० 
< तेस्‍्वाकू विविध १,७०,००,००७ 
£ सिगरेट ७५ फीसदी १,०५,००,००७ 
२० मशोन शो ७५,००,००० 
११ अन्य पंदार्थे शी ७५०,००,००७ 
१२ ट 


सूत । 
. १३ चातुएं, लोहा और फोलाद| १०?” 





१ | 3३, ०० है ०9 
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१४ रेलवे की सामग्री १० फीसदी [| १,७३,००,००० 
१५ भोज्य और पेय १५? ६७,००,००० 
१६ कच्चा माल १७ ?१ ४५५००,००० 


१७ तैय्यार को गई चस्तुए' 
(क) काटने का समान 


आदि १५ ? २,०२,००, ००० 
(ख) ले।हा, फ़ोलाद के 

अतिरिक्त धातु १५. ? ८६,००,००० 
(ग) खूती चीज़ १२७ “? ७५५+६०)००,००० 
(घ) रुई का तैयार सामान। १७५ ? ६५,००,००० 

(ड)) दूसरी तैय्यारी की 
हुई चीज १७५ ?! ७,५४,००,००० 
१८ विविध १५?! ६५,००,००० 
१६ मोटर ओर साइकलर ३० £ ८०,००, ००0० 
२० रबड़, टायर ओर ट्यूब ३० ” २६,००,००० 
२१ रेशमी कपड़े ३० ८0०,००,००० 
२२ अन्य सामान ३० ६७५७५०0,000 


आयात कर का पूण योग ३७,७५,५३,००० 
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हक आजशफि "३, 








२३ निर्यात कर 
(भ) खाल और चमड़ा १५ ६२,००००० 
(ब) कच्चा जूड १६ से ४॥$ तक 
फी गांठ 
तैयार जूट २०६ से ३२) | ३,२०,००,००० 
तक फी टन 
(स) चावल &] मन | १,१०,००,००० 
(द) चाय १॥) प्रति सो 
पॉंड ६0०,0०,००० 
२५७४ सामुद्रिक कर विविध २०,००,००० 
२५ स्ल कर | १०५,००,००० 
२६ सूती माल ३॥ फीसदी | २, ३५,००,००० 
२७ मोटर स्प्रिट विविध 9५,00,00० 
२८ मिट्टी के तेल श्आनाफीगेलन ७8०,00,000 
२६ गादाम ओर बन्द्र का 
किराया आदि १०,००,००० 
निर्यात कर ओर आयात कर 
का येग ४६,६१/५३,००० 
घटाओ -वापिपी कर १,४६,६६,००० 
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“री क 


औद्योगिक देशों में इस मदद की ही आय प्रधात आय होती 
है । भारतवर्ष में सरकार के इस मद्द से होने वालो आय, अन्य 
मदुंदों की आय की अपेक्षा अच्छी होने पर भो बदुत अधिक नहीं 
है | सरकार की मुक्त द्वार व्यापार नीति (777८९ (7276 99!0०9 ) 
इसके लिये उत्तरदायी है। भारत सरकार के आर्थिक स्वतं- 
त्रता नहों है, वह अपनी इच्छांनसुसार आयात निर्यात पर 
कर नहीं लूगा खकती, इसका उदलेख पहिले किया जा चुका 
है। खरकार, ब्रिटिश व्यापारियें का बेहदुदू दबाव मानती है, 
इसी लिये यहां तैयार हुए सूती माल पर साढ़े तीन फोसदी 
का कर लगाया जाता है; यह सवंधा अचुचित है। 

सरकार के चाहिये कि विदेश से आने वाले तैयार पदार्थों 
पर, एवं यहां से बाहर जाने वाले कच्चे पदार्थों पप खूब कस 
कर लगावे, जिससे विदेशी माल यहां वहुत अधिक महंगा होने 
के कारण उस की आयात कम हो, ओर सखदेशी उद्योग धघंधों के। 
उत्तेजना मिले । 
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खाय कर और सुपर टेकक्‍्स--इस का व्यारा यह है:-- 

























प्रान्‍्त आय कर क्‍ सूपर टैक्स 

देहली १२,१०,००० |... ..- रु० 
बले।चिस्तान ४६,००० | ... ४४6 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ५,9३,००० २२,००० ” 
मदरास १,८०,० १,000 ५६,००,०००  ?” 
बम्बई ५,३०,९७,००० |२,६ ६,५२, ००० 99 
बंगाल |. 8७,१५,००,००० | ३३०५,००,००० ? 
संयुक्त प्रान्‍्त |. १,०१,२०००० | ४४,००,००० ” 
पंजाब ६५,२६,००० 9,0८5,००० . ? 
यमां १,७५१,००,००० ६१,००,००० 
बिहार उड़ीसा ३७,८२,००० ११,२२,००० £ 
मध्य प्रास्त ४७,८६२०,००० | २०,७१,००० ” 
आसाम १०,४३, ००० १,००,००० .* 
भारतवष के अन्य प्रान्त ८६,८८,००० ३+३५५०००  “* 
उप फन 5 

55 २४,५०, ६८,००० रुपये 

घटाओ--वापसी कर २,३१७, ८७, 0०० श्र 
असली आय २२,३३, ११,९०० रुपये 
घटाओ-्रान्तों का भाग २१,७२,००७ ११ 
केन्द्रीय सरकार की आय २२,११,३६,००० रुपये 
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व्यक्तियों, रजिस्टरो न की हुई फर्मो ओर संयुक्त हिन्दू 
परिचारों पर आय कर की दर यह है;- 

दो हजार रुपये से कम वाषिक आय पर कुछ कर 
नहीं रूगता । 

दो हजार से ४६६६ तक ५ पाई फ़ी-रुपया । 

पांच हज़ार से ६६६६ तक ६ पाई फी-रुपया | 

दस हज़ार से १६,६६६ तक ६ पाई फी-रुपया । 

बीस हज़ार से २६,६६६ तक एक आना फी-रुपया । 

तीस हज़ार से ३६,६६६ तक १५ पाई फरी-रुपया। 

चालीस हज़ार या इससे ऊपर १८ पाई फ़ी-रुपया । 

प्रत्येक कम्पनी और रजिस्टरी की हुई फम पर, चाहे उसकी 

आमदनो कुछ ही हो, डेढ़ आना फ़री रुपये के हिसाब से आय- 
।कर लगता है । 

सूपर टैक्स की दर निश्नलिखित हैं-- 

( १ ) पचास हजार रुपये से अधिक आय होने को दशा में 
प्रत्येक कम्पनी पर एक आना फ्री रुपया है । 

(२ ) संयुक्त हिन्दू परिवार पर ७५,०००) से अधिक आय 
पर सूपर टैक्स आरस्म होता है, अर एक लाख 
रुपये तक आय जितनी अधिक हो, उस पर दर एक 
आना फी रुपया है । एक राख रुपये से अधिक आय 
पर सूपर टेकक्‍्स उसो दर से लगता है जिस से यदद 
किसी व्यक्ति पर रूगता है| 
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(३ ) क--व्यक्ति और रजिस्टरी न की हुई फर्म पर ७०,०००] 
से अधिक की आय पर सूपर टैक्स लगता है 
ओर एक लाख रुपये तक आय जितनी अधिक 
हो, उस पर द्र एक आना फी रुपया है । 


ख--एक लाख से अधिक की आय पर प्रति पच्चास 
हज़ार तक की वृद्धि पर सूपर टैक्स दो पैसा 
फी रुपया बढ़ता है| इस प्रकार डेढ़ छाख तक 
द्र डेढ़ आना फी रुपया ओर दो राख तक दो 
आना फी रुपया, इत्यादि । 


ग--साढ़े पांच लाख से आय जितनी अधिक द्वोती 
है, उस अधिक आय पर सूपर टैक्स की द्र छः 
आने फी रुपया है | 


सूपर टैक्स महायुद्ध के समय रूगाया गया थां। यह 
अनुमान किया जाता था कि शायद युद्ध के पश्चात्‌ यह 
यंद हो ज्ञाय । परंतु जब कि सरकार का खर्च दिन दिन बढ़ता 
हो जाता है, तो इस दशा में जो टैकल एक बार चाहे विशेष 
'परिस्थिति में ही लगे, उसका फिर घटना तो प्रायः असम्भव दो 
हो जाता है। 


भारतवर्ष में आय कर और सूपर टैक्स की मद्द में सरकार 
को अपेक्षाकृत बहुत कम आय होती है। ज्ञब देश का बहुत 
सा व्यापार आदि विदेशियों के दाथ में हो वो देश वालों की 
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न० १,५, और ३ की आय अधिकतर उत झ्थानों में हा 
बनाये हुए नमक से ही दोती है, नं० ४ और ५ की, अधिकतर 
याहर से आये हुए नमक से होती है । 
सन्‌ १६२२--२३ ई० में सरकार ने ५,२६,००,००० मन नप्तक 
के खच होने का अनुमान क्रिया परन्तु-कर बृद्धि के कारण 
उससे कम खर्च की सम्भावना है। 
सन्‌ १८८२ ई० से पहले भिन्न भिन्न प्रांतों में इस ठेक्स की 
द्र में अंतर था | उस वर्ष सरकार ने सब जगह दो रुपए मन 
उैक्स लगाया | सत्‌ १८८८ ई० में यह, ढाई रुपये कर दिया गया, 
बाद में यह क्रमशः घटाया गया | सन्‌ १६०३ ई० में २] रू० हुआ, 
सन्‌ १६०१ ई० में १।॥।) भोर सन्‌ १६०७ ई० में १) रु० मन रहा । 
सन्‌ १६१६ ई० में अन्यान्य करो की तृद्धि के साथ यह भी बढ़।, 
और १) की ज्ञगदह १) मन हो गया | उस समय राजस्व सदस्य 
ने कहा था कि यह कर ऐसा रिजर्च (रक्षित) साधन है, जिसका 
युद्धकाल अथवा अन्य आर्थिक संकट के समय उपयोग हो 
सकता है| सन्‌ १६२२-२३ ई० (शांति-काल) का बज़रद उपस्वित 
करते हुए राजस्व-सद्स्य ने अन्यान्य करों में फिर इसे बढ़ाने का 
अस्ताव किया था। परन्तु व्यवस्थापक सभा के विरोध के कारण 
डस वर्ष यह न बढ़ सका | सन्‌ १६२३--२७६० के बज्नट में फिर 
आयअब्यय की समानता करने की फ़िकर पड़ी तो सरकार की 
“दृष्टि इसी पर गयी; अन्य करों के वह पहले बढ़ा हो चुकी थी । 
'इस बषं भी नम्क के कर को वृद्धि का बहुत विरोध हुआ। 
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परंतु सरकार ने सुधरी हुई व्यवस्थापक सधा के मत की भी 
घोर अवहेलना करके इसे बढ़ा ही दिया | कुछ लछोग इस कर में 
पालियामेंट के उदारता पूर्वक हृस्तक्ष प करने को राह देख रहे थे, 
पर उस की भी परीक्षा हो गयी; भारत सरकार के काय का 
अनुमोद्न हुआ, टैक्स पास हो गया और निधन प्रज्ञा पर एऋ * 
भार ओर बढ़ गया | 

नमक एक जीवनोपयोगी पदार्थ है और इसका कर एक 
ऐसा कर है जो प्रकट अथवा गोण रूप से राजा ओर रंक, देश 
के सब आदमियों पर लगता है। नमक तेयार करने का खर्चा 
. बहुत थोड़ा होता है, ( इस का हिसाब पिछले परिच्छेद;में 
. पदियाजा चुका है ), कुछ किराये में खच होता है। इस खर्चा 
को छोड़ कर नमक के सूल्य का सब दविस्सा कर पर निर्भर है। 
कर-बृद्धिके कारण जब यहां नप्रक मंहगा हो जाता है, तो पशुओं 
की कोन कहे, यह मनुष्यों को भी यथेष्ट मात्रा में नहीं मिलता 
आर इसका उपभोग कम हो ज्ञाता है। अतः यह कर बिहकुछ 
उठा दिया जाना चाहिप, अथवा यदि रखना हो हो तो युद्ध से 
पेहिले की दर पर रहे, अधिक नहों । 
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४०--शफौोस--इस मद्‌ का व्यौरा इस प्रकार है-- 








ठेके की और ओऔषधियों को 
अफीम की बिक्री २,२५,४५, ००० रू० 
आबकारी अफीम ८३,८७, ००० * 
योग ३५०६,३२,००० ” 
घटाओ--- वाफ्सी २,००० ”? 
आय ह ३१०६,३०,००० ?? 


अफीम की अधिकतर आय इस पदार्थ को स्याम, स्टंट 
सेटलमेंट आदि देशों के लिये, कलकचे में नीलाम करने से होती 
है । केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकौरों को पहिलले २० रु० फी 
सेर के हिसाब से अफ़ोमधबेचती थी, अप्रेल १६२२ ई० से २३ रू० 
फी सेर की दर से बेचती है। इस बिक्री से जो आय होती 
है, वह केन्द्रीय सरकार की आबकारी आय द्वोती है । 


५-०“ अन्य शसाय--इसका ब्योरा इस प्रकार है--- 


१-मालशुज्ारो ४३, ६३५००० रुपये 
२--आबकारोी ७५६,२२,००० 

३-गेर अदालती स्टाम्प १०,०८,००० . » 
४3४--अदालती स्टास्प १७,२१,००० ” 
५--जंगल २१,६८,००० ? 
६--रजिस्टी १,६८,००० ?? 
$--रज़वाड़ों का नज़राना ८<८,०७५,००० . १ 








योग ४९ े५)८७५,००० 
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उक्त सात महदीं में से रजवाड़ों का नज़राना छोड़ कर शेष 
सब के विषय प्रात्तीय है। जगल की आमदनी रूकड़ी तथा 
अन्य पदार्था' की बिक्रो से होती है । रज़िस्टी में पुराने 
कानूनी काग़ज़ो की खोज तथा दसस्‍्तावेज्ञों की रजिस्टरो फीस 
शामिल है। रजवाड़ों से नज़राना प्रायः उन संधियों के 
अनुसार आता है, जिनसे पूर्व काल में उनके कतिपय स्थानों 
का सरकारी स्थानें से परिवर्तन हुआ था, ओर जिनसे 
वे अपने राज्यों में फोज रखने के लिये बाधित हुए थे । 


६-“-रेल--इस महद्द का व्यौरा इस प्रकार है-- 


क--सरकारी रेल 


कुल आय ६६,७५७,२६,००० 
घधथशाओभो--चलाने का खच्चे ६८,००,७४,००० 

कंपनियों को दिया 

डुआ मुनाफा ६०,००,००0०0 

असली आय ३०,६१,५२,००० 
ख--कंपनियों की रेल २१६,७२,००० 
योग ३१, १०, ६४,००० 


रेलवे सम्बन्धी आवश्यक बातों का वर्णन पिछले परिच्छेद 
में दो चुका है | 


$---अबपा/ शो--यह मद्द्‌ प्रान्तीय है । 
॥“ 
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न] 


८---टठाक और तार--इस मद्द का व्यौरा इस प्रकार है-.. 





आय ' लाख रुपये 
भारत में, डोफ ओर तार की आय ६२५३ 
2 “” मनियाडर कमीशन ११० 
2 ४ अन्य आय ४६ 
/ #% इल्डों योरपियन तार २१ 
इंगलेंड में. ?” ? »“” १२ 
व्यय लाख रुपये 
भारत में, कार्यालय व्यय ह्फरे 
”. #? स्टैशरी और छपाई ३२ 
?! 9 छाक्त लाने ले जाने का खच ११८ 
| 9 तारकी छाइन ६१ 
” . ? विविध ह १३ 
इंगलेड में, इेस्टर्न मेल को देना र्‌ 
2. » अन्य व्यय कि 
भारतवष ओर इंगलेड में, इंडोयो रपियन तार ३० 








योग... .. . ... ६४० 

कुछ असली आय १११५--६४०८ १७५ राख रुपये 

सभ्य देशों में डाक ओर तार जनता के खुभीते के लिये होते 
हैं, यहां इनसे भी आय बसूछ करना भभीष है | सरकार ने डाक 
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नस नरकका करके पिन. पी जन री उरी, ह।न बीच टरीकिटरीक टी कक तीज, कीफे #रीय ऋीय लीक.. कि हीे. 3 मी अीक सीडी तीर टिक री पट 2 #ी जीन 2<0ीच;ी ढररीय हरी 3 रीड मत 20 ५ मय हक हक 2 तरीके ही 203, 5 235 /5 ८ ५, +१.८+५ #१ध, ५८०५ #पए तक /0 


का महसूल बढ़ा कर लोगों के पाररुपरिक व्यवहार-बृद्धि में बड़ी 
रुकावट डाल दी है। पासलों के महू की दर बढ़ने से अब 
जन साधारण को बी० पी० से पुस्तकें मंगाने का खच बहुत 
कष्ट प्रद हो गया है | इससे साहित्य ओर शिक्षा प्रचार को बहुत 
धक्का पहुंच रहा है । 


<---सू दू--इसका व्योरा इस प्रकार है-- 


केन्द्रीय सरकार से दिये हुए ऋण 

आर पेशगी का सूद ३७,५६,००० रु० 
रेलवे कम्पनियों को दी हुई पेशगी 

का खूद्‌ 9,५०,000 7 
रेलवे कम्पनियों के प्राविडेंट फंड 

को सिक्तयूरिटी का सूद ३७,५५,००० ? 
विविध १,६७,००० ?? 
इंगलड सूद की विविध आय ३,०३,००० ? 





हा ा  म | अकनआाप. 8७3... व ानाव+्मध्आनकमा ३३५१ #नमपामक. चेटजक.. 24० कामापाकपटमगकक कक लग पअर...+% अर परमविक,. अंकल... फम, 


योग ८७,३ १,000 
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१०---शिविल शासन --इसका व्यौरा इस प्रकार है-- 
न्याय विभाग ३,४६,००० रुपये 
जेल ११,११,००० ?? 
पुलिस १३,६३,००० ?? 
बन्द्रगाह २७,२१५,००० ? 
शिक्षा २,१७,००० “ 
चिकित्सा ७०,००० ?? 
स्तास्थ 38,09,000 !? 
क्षषि ६,८०,००० ?? 
उद्योग धंपे २3,००,००० ?? 
विविध विभाग २०,५१,००० ” 





योग 


८६,४६,००० ?? 


इन विभागों में से बन्द्रगाहों को छोड़ कर अन्य सब 
विषय प्रान्तीय है । 


१९---मुद्रा, टकसाल झौर विनिसय--- इसका- 


ब्यौरा इस प्रकार है-- 


मुद्रा ३,०३, १३,००० रुपये 
टकसाल १६,१८,००० 
विनिमय ६ 0380५ 05, 


योग ३,/२२,३ १३,००० र्पये 
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इस मह्द में पेपर करसी रिज़बव॑ की सिक्यूरिदियों की रकम 
का सूद, तथा भारतवर्ष के लिये पेसा, इकन्नी आदि सिक्‍के, एवँ 
विदेशों के लिये अन्य सिक्के ढालने का लाम सम्मिलित है । 
( भारतवर्ष के लिये रुपया ढालने में जो लाभ होता है वह 
सुवर्ण स्टेंडड कोष में डाला जाता है ) 





९ः 
१२---सि विल निर्माण काय--इस मद में सरकारी 
मकानों का किराया, उनको बिक्रो का रुपया तथा अन्य इस 
प्रकार की विविध आय सम्मिलित है । 


१३-०-घपिविध--इस मद्द में पेन्शन सम्बन्धी आय के 
अतिरिक्त, सरकारी स्टेश्ननी अथवा पुस्तक आदि की बिक्री 
से होने वाली आय सम्मिलित है। कु मद्द का व्योरा इस 
प्रकार है-- 





पेंशन सम्बन्धी आय २३,०१,००० रुपये 
स्टेश्नरी और छपाई १७,७१,००० *? 
विविध २५,६६,००० ” 
योग ६६,११,0००० ?? 


१४---स निक झाय--इस भद्द में सैनिक स्टोर, कपड़े, 
दुध, मक्खन तथा पशुओं की बिक्री से होने वाली आय 
संस्मिल्ित है। कुछ आय का व्यौरा इस प्रकार है-- 


हैं 


११८ भाश्तोय शॉज्ञस्त 


हा 8 असिच ही ६ आन # ५ हज पक धिड थ # कक ये # कुकी $ 45 ४३% 8... करी ई ह 0 #क ही॥ कह हे के आला के रच व कक | 


कर अर आ ३३6३ ९ सकआथयच 
स्थल सेना--- 








काम करने वाली ४, ६७, १६,००० रुपये 
काम न करने वाली २७,४५,०००  ?” 
समुद्रो सेना २०,२३,००० 7” 
सैनिक निर्म्माण कार्य १७,३०,००० 
योग ५,५४७, १७,००० ” 


( १९४ ) मान्तों से सिलने वालो झावय--इसका वर्णन 
पहले किया जा चुका है। यह आय सवबंधा अन्नुच्चित है। इसके. 
कारण प्रान्तों के अपनी उन्नति करने का अवसर नहीं 
मिलता । भारत-सरकार के सेना भआादि में अपना खच 
कम करना चाहिये ओर आयात-कर आदि द्वारा आय बढ़ानी 


चाहिये । अपने भयंकर खर्चों का भार प्रान्तों पर राद देना: 
अनुचित है। 


सरकोरो आय को वृद्धि-पिछले परिच्छेद में हम 
यह बता आये हैं कि केन्द्रीय सरकार के खर्च की मात्रा गत 
पच्चास वर्ष से बढ़ रही है। सरकार ने उस बढ़े हुए खर्च के 
चास्ते अपनी आय बढ़ाने के लिये विविध प्रयत् किये, प्रजा पर नये 
नये टैक्‍स लगाये । महायुद्ध के समय से तो सरकारो आय 
बहुत ही बढ़गयी है | छुधारों के बाद केन्द्रीय सरकार के. 
हिसाब रखने के ढंग में कुछ परिवतंन दो गया है । अतः तुलना. 





0न्‍्तीय व्यय ११६ 


भय 0 0 





है. #र. चिट पनीर टच जी के (की १ /तीच_टीिन्‍रीर कली िल्‍टी एन पी िक्‍टी१5 ॥5/%./१,/ ७.४४.” अली अप जजिीिरी.. १3 जी धर 3.१५ ध७.८ 5, 


कार्य की खुविधा के लिये; हम सन्‌ १६१३-१४ ई० की आय के 
अंके का उस हिसाब से देते है, जेले वह उस वष से पहिले 
ही सुधार हो ज्ञाने की दशा में रखे जाते | इस प्रकार उस वष 
की आय ६५-८ करोड़ रुपये थी; सन १६५१-२२ ई० में वह 
११५-२ करोड़ हुई। इस से स्पष्ट है कि आठ ही चष में सरकार 
की आय लगभग पचास करोड़ रुपये बढ़ गयी । पुनः इस 
पर भी उसे २७.६ करोड़ रुपये की कमी रही । यह रकम भी 
प्रज्ञा के ही ऊपर पड़ो । इस तरह आठ वर्ष पहिले की अपेक्षा 
प्रजा पर दुगने से अधिक भार है। गया । क्या यह शोचतनीय 
नहों है ? 


(ीलवों पर्क्िंद) 


प्रान्तीय व्यय 


हम केन्द्रीय व्यय्र और आय का वणन कर चुके | अब 
धरान्‍तों के सम्बन्ध में विचार करना है। पहले प्रान्तीय व्यय को 
लेते हैं । 

मानतों का तुलनात्मक व्यय--भआगे दिये हुए नकक्‍रे 
से भिन्न भिन्न प्रान्तों को पृथक पृथक्‌ मद्दों का तुलनात्मक व्यय 
मालूम दे! जाता है । 
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१५२ भारतीय राजस्व 


जि रऊ # 5 / २ जि आजा ५ के ढक किऑफिज़ा जम. शा #ैौीिि अि आफ ह% हक > ६ की १ #कि कक मच जो सशिि हम के परोस कह कक. 5 


ने|ट-पीछे दिया हुआ नक्शा, तथा इसी प्रकार का प्रान्तीय 


आय सूचक नक्शा हमारी इस पुस्तक के लिये, श्री० पं० दया 
शंकरजी दुबे, एम, ए, एल, एल, बी,ने “इन्डियन इयर बुक” के 
अड्गे से तैयार किया हैं । 


संयुक्त प्रान्त का उदाहरण--सब प्रान्तों की भिन्न 
भिन्न मद॒दों के प्रकक्‌ २ वर्णन से विषय का चिस्तार बहुत बढ़ 
जायगा, और वह विशेष छामकारो भी न हैागा। एक प्रान्त के 
उदाहरणसे अन्य प्रान्तों के विषयमें भी बहुत कुछ ज्ञान है। जाता 
है । अतः हम क्रेवल संयुक्त प्रान्त के व्यय का व्योरेचार वर्णन 
करते हैं ।* 


करकेशकओ 83 जनता कण: व९न्‍ककया७५4)/८७-५नकरपभकाक... आजा बात. अफकसमथ 2 अधभकक अज जम च्यकब्कत ९ ४ प्रशान्यपरमन, कक. की. (एज +2438 0 जवांककैकता0 डक २७७३ 2५ लेबल (20की.. "व हैंड ५$4०:/40 उममफमणक, सा ] #7 आछ, जे % ॥५॥/%00/0//५:/इक४/ + 3 नमक 


& इस में हमें स्वार्थ में प्रकाशित, श्री-प॑० दुयाहांकर जो दुबे 
एम ए० के लेख से विशेष सहायता मिली है । 


प्रान्तीय व्यय १२५३ 


हिलददीी या १ न्‍ चार; 0 जटाथ टी पक्‍टार हा चि हा. # बह थे #लभ, हक अर हिट कि मीभ ही. ही # 5 न्‍ीओ आफ जात सीफजी अल न्‍ी5 3 च न्‍त5 ५ ५ # व ढीच # पडता हा /ज 


आगे दिये हुए नक्शे यह से मालूम है। जायगा कि संयुक्त 
प्रान्त के, सन्‌ १६२२-२३ ई० में भिन्न भिन्न मद॒दों का कुछ अज्ु- 
मानित व्यय कितना था; उनमें से कितना हस्तान्तरित विषयों 
के लिये था और कितना रक्षित विषयें के लिये; एवं प्रान्तीय 
व्यवस्यथापक सभा को कितने व्यय की मंजूरी देने का अधिकार 
था ओर कितने को नहीं । 
इस नक्शे का योग, संयुक्त प्रान्त के पिछले योग से नहों 
मिलेगा, कारण कि कुछ मदद कम ज्यादह है । 


१५७ 


रथ #्०क # ही हक; हभिए #ि॥ #तीर हक हक हाथ ्‌ किए हक हक २५७ #११५ 


भारतीय राधक्षत 


अतकध 


हक हरि॥ आह प३ # 0 जन । ४2ल्‍0000८: ४ 


संयुक्त प्रान्त का अनुमॉनित व्यय ( १८२२-२३ ) ; 


१--भारत सरकार को देना , 


२--शासन व्यवस्था 
३-न्याय विभाग 
8४--जेल विभाग 
७-- पुलिस विभाग 
६--माल गुज़ारी 


3--शिक्षा 


४--चिकित्सा ओर सर्वास्थ| ४१ 


£--करषि 











( लाख रुपये में ) 
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१२६ भारतीय राजस्व 


् हक #स # ्‌ज #0९, कक 


सट्ठों का व्योरा ओर झालोचना--अब दम नक्शे 
की भिन्न भिन्न भद्दों के व्यय का ब्योरा देते हुए उतको भआलछो- 
चना करते हैं | हम यह बवाने का प्रयल करेंगे कि कित किन 
विभागों में ख़्चं घटाना और किन किन में बढ़ाना उपयेगी 
होगा । 


(१) भारत सरकार को देना--इस के सम्बन्ध में हम 
पहिड्े भो कह चुके हैं। भारत सरकार के ख़र्ब को कई मह॒दो 
में बहुत किफायत की ज्ञा सकती है, खाल कर फोज्ञी खर्च तो 
बहुत घटाया जा सकता है । इस के अतिरिक्त भारत सरकार 
के पास आयात-कर ओर आय-कर की तरह के ऐसे ज़रिये हैं, 
जिनके द्वारा वह अपनी आशंद्पी आसानी से बदा सकती है। 
गत पांच बर्षो' में इस ज़रियों से उसने अपनी आमदूनों बढ़ाई 
भी है । प्रान्तीय सरकारों के पास आमदनी बढ़ाने के लिये ऐसे 
खुलभ साथन नहीं हैं, भौर-न उन्हें कर बढ़ाने की अधिक 
गुंजायश ही है। प्रान्तों की बढ़ती हुई आवश्यकताओों की 
पूति करने के लिये और उनकी आशिक दशा सुधारने के लिये 

आवश्यक है कि कृषि, शिक्षा और उद्योग-विभाग पर अधिक 
रुपया ख़र्च किया जाय | इस हछिये प्रांतीय सरकारों द्वारा इस 
रकम का विया जाना शीघ्र ही बंद हो जाना चाहिए 


(२) शासन व्यवरुथा--इस मद्द के ख़र्च का ब्योरा इस 
अकार है-- 


हा] 


प्रान्तीय व्यय १५७५ 
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१ गवनंर का वेतन १.२० छाख रुपये 
२५ गवनंर सम्बन्धी अन्य खच १.६०. . ? 
३ कार्य कारिणी सभा के दो सदस्यों 
का वेतन १२८ 
४ दो मंत्रियों का वेतन १.२८ है! 


७५ गवनेर, मंत्रियों और कार्य कारि- 
णी सभा के सदस्यों के दोरे 


का खर्च १'श२ए 

हैं. व्यवस्थापक परिषद्‌ का खर्च शह८ट.. ४ 

9 सेक्रेटेरियट १०.६३ ” 

८ रेचन्यू बोड शेणछ. 7? 

६£ हिसाब की जांच 'छ५... ? 
१० कमिश्नरों का वेतन और आफिस 

खर्चे 9५० ३५ 


ह !१ कलेक्टर; असिस्टेन्ट कलेक्टर, 
डिप्टी कछेकुर आदि का वेतन 
और आफिस खर्च 99.०८. ? 
१९ तहसीलदार, नायब तहसीलदार 
ओर अन्य अफसरों का वेतन 
तथा आफिस ख़्च २६०१३ 
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हे योग १३७'५६ ६६ 
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यद्यपि गवनर, ओर उनकी कार्य कारिणी सभा के सदस्यों 
के वेतन के सम्बन्ध में व्यवस्थापक परिषद्‌ हस्स्तक्षेप नहों कर 
सकती , तो भी उनके यात्रा-खर्च में कुछ किफायत की जा 
सकती है । मिनिस्टरों का वेतन भी कम किया जा सकता है। 
संयुक्त प्रांत के मंत्रियों ने गत जनवरी सन्‌ १६२३ ई० से अपनी 
इच्छा से केवल चार हज़ार रुपया लेना स्वीकार कर लिया है, 
परंतु नियम से ही कम हो जाय, तो आगे किसो को अधिक 
दिया ही न जावे । यदि मदरास की तरह इस प्रात में भी कमि- 
शनर न रहें, तो सात लाख को बचत हो सकती हैं। जिलों की 
संख्या कम कर दी ज्ञाय तो कलेक्टर इत्यादि के वेतनों में 2।१० 
लाख की बचत सहज ही हो सकती है । सेक्रेटरियट और .- 
रेवन्यू बोर्ड के ख़च में भी किफ़ायत की बड़ी गजाइश है। 
इस प्रकार शासन व्यचस्था में लगभग २५ लकाख को बचत 
आसानी से हो सकती है । 
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(३) न्याय विभाग--इस मदद के व्यय का ब्यौरा इस 
ग्रकार है--- 


हाईकोर्ट ८, १७,८०० रुपये 
कानूनी अफसर ३,५७५,७०० 
पेंडमिनिस्टेटर जनरल ८,०००... » 
जूडिशल कमिश्नर २,३२,१००.. ” 


दीवानी और सेशन कोट; जिला 
ओर सेशन जज, सवाडिनेट जज, 
मुंसिफ, मुहाफ़िजु दकर और अन्य 





* कमंचारी ५१, ११,६०० 
अदालरूत ख़फीफा १,२२, १०० 
फोजदारी अदालतें १२,२०० “ 
प्रीडरों की परीक्षा १७,००० ? 

योग ६६,७७,५०० रुपये 


पंचायतों की स्थापना से इस मद॒द्‌ में बड़ी बचत हो सकती 
है । उसके लिये उद्योग होना चाहिये । 
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(४) जेल विभाग--इस मदद के व्यय का ब्यौरा इस 
प्रकार है-- 
(अ ) जेल प्रबन्ध-- 
इन्स्पेक्टर जनरल और उन 
का दफ़र आदि ५८,७०७ रुपये 
सेन्टरल जेल १०,७६,८२६ 
जिला जैल १७,३१,८१३ ” 
हवालात १,४३,७७६ ? 
पुलिस 39,800 
जरायम पेशा जातियों के 
सुधाराथ ७६,४००. ” 
कैदियों के जेल से छूटने 
पर, उनके निवाहाथ १,७००... ? 
घटाओ विविध ७६७ 
योग ३१,३८,६०० 
( आा ) जैलों का सामान-- ह 
जेल के कारखानों में नौकर 
कलक, यान्त्रिक ७,८५७ रुपये 
फश्चा सामान ३,०३,०००0 
तार व डाक व्यय और 
अन्य आकस्मिक व्यय २७,०००. २ 
घटाओ विविध २७ 
योग ३,३१,८०० . ” 
(अ) ओर (आ) का योग ३७)७०,७०० 


था 
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सरकार ने अनेक देश प्रेमियों को कदर कर के इस मददु करा 
डयय ब्यथ में बढ़ा रखा है, उनको मुक्त करने से बड़ी ,बचत 
छो। सकती है । 


(४) पुलि स॒ विभाग--इस मदह्द का ब्यौरा इस 
अकार है--- 
क--इन्स्पेकुर जनरल, डिप्टी इन्स्पेक्टर 
जनरल, इत्यादि बड़े बड़े अफसरों का वेतन 
आऔर आफिस खच २-७० राख रुपये 
ख--खूफिया (सी? आई० डी०) विभाग ३.१७ ” 
ग--जिला सुपरिन्टेंडेंट, उनके मातहत ह 
अफलर, पुलिस के सिपाही इत्यादि का 








'वैतत और आफिस खच ए३शपू० /. ० 
घ--गांवों की पुलिस २७.७० # 7 
छू--रेलवे पुलिस ८.२० 7? * 

योग १७१.०६ लाख रुपये 


सरकार और जनता का पारस्परिक सम्बन्ध खंतेषप्रद्‌ 
नहों है । सरकार जनता पर संदेह करती है, इसीसे उलहूा 
पुलिस को ओर ख़ास कर खूफियां विभाग का व्यय इतना चढ़ा 
छुआ है | ,खूफ़िया विभाग में ८ अफुसर हैं, ज्ञिनका मासिक 
चेतन, २४० से ११५० रु० तक है; ६७ इन्स्पेक्टर ओर सब-हइन्स्पै- 
कऋटर हैं, जिनका वेतन ७० से ३०० रु० तक है; ५६ हैड--कान्स्टे- 
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४४०७४०७७४४ ७ ७ ७] इन की जी कम 


चल और कान्स्टेवल हैं, जिनका वेतन १३ से ३५ रु० तक है। 
पुलिस की मद्द में सब से अधिक खच जिला पुलिस का है। 
यदि जिलों की संख्या कम कर दी जाय तो जिला सुपरिन्थडट 
ओर उनके मातहत अफूसरों की संख्या घट सके, ओर १०-१५ 
लाख रुपयों की किफ़ायत आसानी से हो सझ्ले। संयुक्त प्रान्त 
में पुलिस इन्स्पेक्टरों ओर सब-इन्स्पेक्टरों की संख्या लगभग 
२१५० है ओर सिपाहियों ( कान्स्टेबलों ) की संख्या लगभग 
३३,२०० है, अर्थात्‌ प्रति बीस हजार भनुष्यों छे पीछे एक 
इन्स्पेक्टर ओर १५ कान्स्टेबल हैं । शीघ्र ही इस बात की जांच 
होनी चाहिये कि इनकी संख्या कहां तक कम हो सकती है । 
गांवों की पुलिस के खर्च के सम्बन्ध में किफायत की ज्यादा 
गुशाइश मालूम नहीं होती, उसका अधिकांश चोकोदारों का 
कम-वेतन ही है, जो बहुधा बहुत कम होता है। यदि सरकार 
प्रजा को सन्‍्तुष्ट रख सके तो उसे पुलिस के बल की, (एवं 
इस विभाग के लिये खर्च की ) आवश्यकता बहुत कम रह 


जाय । 
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(६) समालगुजारो--इस मदुद का दयोरा इस प्रकार 
मर व्यवस्था सम्बन्धी खर्च ५,३०,४०० रू० 
सरकारी इस्टेट का प्रबन्ध; मैनेजर, 
'फारेस्ट ( जंगल ) अफसर, बन्दोबस्त अफ- 
सर, नौकर, कुर्क आदि कमंचारी, मकान, 


पशु चिकित्सादि 8,२५१,२५०० ? 
मालगुजारी वसूल करने में ख् ५,२०० ?” 
पैमायश ओर बन्दोबरुत १७५२,८०० “” 


जमीन सम्बन्धी कागजात; डिप्टी डाय- 
रेक्टर ओर अन्य अफसर, ८ निंग स्कूल, 
कानुंगो-इन्स्पेक्टर, कानंगो, पटवारी ओर 





सहायक कार्यकर्ता, भत्ता आदि ६७,२९५, ६०० ” 
क्षतिपूति, पेन्शन या भत्ता ३,०६,६०० ? 
योग 9८,3७२, १०० रू० 


पटवारियों ओर काननगोओं के काम को देखते हुए हम 
उनकी वेतन या संख्या कम करने की गशुजञ्ञायश नहीं समभ्ते, 
हां, ऊँचे अफसरों की वेतनादि में कुछ किफ्रायत की जाय तो 
अच्छा है । 


की 3 


१३७ भारतीय राजस्व 


हक अह कि बरी करी कह हि; रन अजय टरीय, हि करिए नरम, हरे, 2९% कह, हर ढक 7३ #> चाह सम. ही करी पट चर #टव३हय 0 कह ३ कीीक, हि कि, कप, ही पटक किज चल / के जरा री के, # किलर ,# पक किट ि। 4 जिद कि उरी पए की चिए है जय फिर के 





(9) शिक्षा--इस मदुद्‌ का व्यौरा इस प्रकार है-- 
क--विश्व विद्यालय ओर कालिज २८.४३ लाख रुपये 





ख--सेकंडरी हाई स्कूल ४०.६७ ?? 
ग--प्रारस्भिक शिक्षा ५०.७० ” 
घ--अन्य खास खास स्कूल 8-३१ 
ऊूे--डायरेक्टर, इन्स्पेक्टर इत्यादि का 
वेतन और आफिस खचच १७.२५ ” 
च--छात्रवृत्ति आदि २.७५ 
योग १४०.६८ छाख रुपये 


बम्बई प्रान्त में शिक्षा प्रचार सम्बन्धी विशेष उद्योग हो रहा 
है, परन्तु सभी प्रान्तों में इस की बड़ी आवश्यकता है। 
संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने उन स्युनिसिपैलटियों को शिक्षा 
सम्बन्धी व्यय का दी-तिहाई रुपया देना स्वीकार किया है, जो 
अपने क्षत्र में प्रारस्भिक शिक्षा निश्शुल्क्कत और अनिवार्य करें, . 
परन्तु प्रायः म्युनिसिपेलछिटियों की ओय के साधन इतने कम 
और उनकी अन्य ज़रूरत इतनी अधिक हैं कि वे शिक्षा का 
पक तिहाई खच अपने ऊपर नहों ले सकतीं। यही कारण है 
कि बहुत कम म्युनिसिपैलिदियों ने अपनी हद में प्रारस्सिक 
शिक्षा अनिवाय ओर निश्शुल्क करने का प्रबन्ध किया है ॥ 
ज़िला बोड़ी। की हालत तो ओर भी ख़राब है, ग्राम्मों में शिक्षा 
अचार की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, सम्भवत+ 
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अंक, २.३१. का 


एक भी ग्राम में अभी शिक्षा अनिवाय नहीं की गयी है। यदि 
यह महत्व पूण काय इसी प्रकार चला तो यथेष्ठ शिक्षा प्रचार 
के. लिये सेकड़ों वर्ष लग जांयगे। इस लिये प्रान्तीय सरकार 
को शीघ्र ही ग्रामों में शिक्षा अनिवाय किये जाने का प्रबन्ध 
करना चाहिये | 

प्रान्तीय सरकारों को अपने क्षेत्र में शिक्षा प्रचार करने के 
लिये बड़ोदा का आदश अपने सन्‍्मुख रखना चाहिये । बड़ौदा 
राज्य की मनुष्य संख्या २० राख ३३ हज़ार है ओर चहां प्रार- 
मियक शिक्षा के लिये सरकार द्वारा १२ लाख रुपये खच किये 
जाते हैं | संयुक्त प्रान्त की मनुष्य संख्या ४ करोड़ ६५ छाख है, 
इस लिये यदि इस प्रान्त की सरकार प्रत्येक आदमी पर उतना 
खूच करे, जितना बड़ौदा राज्य करता है तो उसे पौने तीन 
करोड़ रुपये खच्च करना चाहिये, परन्तु सन १६२२--२३ ६० में 
केचल ५० छाख ४० हजार रुपये की मंजूरी दी गयी है । जब 
सरकार इस काम के लिये इससे पांच गुना रुपया खच करेगी, 
तब यहां बड़ोदा के समान प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य और 
निश्शुबक हो सकेगी। हमारी समभ में सब से उत्तम विधि 
यह है कि सरकार प्रत्येक जिला-बो्डो' को जिले की माल- 
गुज्ञारा का तीसरा भाग शिक्षा प्रचार ओर अन्य कांये' के 
लिये दे दिया करे । इस धन में से वे अनायास दी अपने अपने 
जिले में शिक्षा को धनिवाय और निश्शुदकक कर सकेंगे । जिला 
बोर्डों को खय॑ भी शिक्षा प्रचार की ओर उचित ध्यान देना चाहिये । 
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गत कुछ वर्षा' में सरकार द्वारा इनको शालायें इत्यादि बनाने 
के लिये आर्थिक सहायता के रूप में जो रक॒में दी गयोी थीं, 
उनसें से १६ लाख रुपयों का इन्होंने उपयोग हो नहीं किया, 
इस लिये यह रकम वापिस लेली गयी । 

दूसरे विभागों की तरह इस विभाग में भी ऊँचे ऊंचे 
अधिकारियों के वेतन और बाहरी टीप टाप के खूच में बहुत 
कमी करने की जरूरत है। सर्व साघारण को चाहिये कि सर- 
कार का अधिक आश्रय न देख राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाए' स्थापित 
करने का अधिक्राधिक उद्योग करे । 

(८) चिकित्सा और स्वास्थ रक्षा--इस मदद का 

व्योरा इस प्रकार है-- 


(अ) चिकित्सा हे 
कांयोलूय व्यय; खुपरिन्टडेट, जिला- 
खिकित्सा-अफूसर; और अन्य कमंचारी १२,६३,८०० रू० 


अस्पताल ओर शफाखाने;। सामान, 
मकान किराया, विविध कर्मचारियों का 
चेतन और भत्ता आदि, रोगियों के वस्त्र 


ओर भोजन 39,८६०,५०० “ 
चिकित्साथं सहायता; दाइयों, सेवा 

समिति, आयुर्वेदिक कालिज़ आदि को १,७५७,५०० ?” 
मेडिकल स्कूल और काछिज १,८६, १०० ” 
पागल खाना २,४७७, १०० ”” 
रसायनिक परोक्षक 8६,४०० & 
ववयडयानपा्दाााभमानायात्रापक्ासफाादतधदाटपकातांधरवापााददाकार 


योग २७, ०६,७०० ” 


प्रान्तीय व्यय १६७ 


4 सिक/ह अर किन तक रण पिन 4०, नमी. 


(आ) स्वास्थ 
कार्यालय व्यय, वेतत भत्ता ओर सामान 

आदि । । 3,१५,५०० ररू० 
स्वास्थ के लिये सहायता; जिला बोडे' 

ओर अन्य संस्थाओं को, यात्रा के स्थानों को, 

नगरों या देहातों में खास्थ की उन्नति के 





लिये । ७,०७,१०० ? 
छुं ग, मेलेरिया और छूत की चीमा- 

रियों में । ३,६७,००० ” 

योग १३,८७५, ६०० हे 

(अः और (आ) का योग ४०, ६७,००० ”? 


गांवों ओर शहरों के रोगियों की संज्या ओर अवस्था 
देखते हुए इल विभाग में खर्च बहुत कम होता है। 
इसके बढ़ाये जाने की बड़ी जरूरत है। इससे हमारा यह 
अभिप्रायः नहीं हैं कि सिर्फ डाकुर लोग ही अधिक संख्या 
में नियुक्त किये जांय और अस्पतालों तथा शफ़राखानों का 
ही संख्या बढ़ायो जाय। बैद्यों ओर हकीमों की भी यथेष्ट 
नियुक्ति की जानी चाहिये। गरीब आदमियों को मुझ दवाई 
देने के लिये काफ़ी औषधालूय खुलने चाहिये | सेवा समितियों 
को सहायता देकर, उनसे भी बहुत काम कराया जा सकता 


१३८ भारतीय राजस्व 


से हट, /“3 ५, ,/ट%, के जरी३, के ही टी हरी॥ टरीय ५ जरीा॥ ही जचि डी कीफे हीप हीचि कीच ही जी हब न्‍ह.. कि सी न्‍तच ही ही च मी की ह ५ हि ऋीक हरी हीरे ही हे हटके हक पीय टी अीक हर, हीिए हक तक कफ आज जीध आय कक हमे हरी हक ढक पीके ह5४ृ]९, आती #7%॥ #कि (के 


है। देहातों में तो जनता के स्वास्थ रक्षा के प्रबन्ध की बहुत ही 
कमी है। सरकारी और गैर-सरकारी सभी प्रयत्नों की आध- 
श्यकता है । 

(८) कृषि--इस मद्द का व्यौरा इस प्रकार है-- 
(अ) कृषि 


निरीक्षण ' ६१; रैघ८ रु० 
अधीन कमचारी २,६०५,०८१ ? 
पशु पालन ु 3८: ९५६ “ 
कृषि प्रयोग ६०, १०० ” 
कृषि ऐ'जिनियरिंग ३,६७,५७४६ ” 
कूषि कालिज ओर अन्वेशन शाला ३,७५,४६२ ” 
अन्य निरीक्षक कर्मचारी २,३६,६७१ “” 
कृषि फाम २,७६,८२८ ” 
नुमायश ओर मेले ३१,५०० ? 
वनस्पति शाला ८६,२२८ ”? 
जिलों के, ओर अन्य बाग २,४७१, १६६ 
कृषि स्कूल 9६,६0० ४ 








योग २१,६३,३५६ ” 


प्रान्तीय व्यय 


(आ) पशु सस्बन्धी व्यय 
निरीक्षण 
 नुमायश या मेलों में इनाम 
अस्पतारू ओर शफाखाने 
पशु पालन क्रिया 
अधीन कर्मचारी 


अककि एस व, 








योग 


(६) सहकारी साख 
रजिस्ट्रार, डिप्टी ओर सहायक 


१३६ 


/खि, / हरी #चि टी टच ढक, ५, /“0९५//१./“थ / हटके हरी९ टी ८ चि / . फट ऋषि /0% अफिकरलिक, 


१,७२,६४७ रु० 


२,००० ” 
५,४०० 7? 
८६,६६८ 
१,४३,२८५ “ 





४, १३8,३०० ? 


५४,६६० रू०- 


जुनियर, सहायक रजिस्ट्रार, कलाक 


ओर नोकर, तथा हिसाब की जांच 


सफर का भत्ता 


र्‌ १0६ 50 ८२ के 


लीड 
80,000 


आकस्मिक व्यय; छोटे नोकरों का 


चेतन, टाइप राइटर, किताब, कपड़े, 


आदि 


घटाओ--निरीक्षण व्यय जे! मिश्रित पूंजी को 
कंपनियों से लिया जाय और वह रकम जे 


हिसाब की जांच से प्राप्त हो 


योग 
(अ); (आ) ओर (ह) का योग 


१४,७०० ? 


२६,७७२ 





१,६२,२०० 


5२७, ६८५ ८७५ ४$ 


१४० भारतीय राजस्त 


आती शक हक, ढक 70, //“१९.// ७, 





"40000 0 


ज्ञिन किसानों से सरकार प्रतिवर्ष रणभग ७ करोड़ रुपया 
मालगुज़ारो वसूल करती है, उनकी भलाई के लिये केवल २८ 
लाख रुपये खच किया जाना खेद का यिषय है। किसान ही 
देश के अन्नदाता हैं, अतः इस मद्द में कम से कम तिगुना तो 
व्यय होना चाहिये । 


पशुओं के सम्बन्ध में इस समय केवरक चार लाख रुपये 
व्यय करके प्रान्तीय सरकार संतुष हो जाती है, ऐसा न होना 
चाहिये, इस मद्द में खच बढ़ाना चाहिये। पशु चिकित्सा 
विभाग को स्यापित हुए कई वर्ष हो गये, तो भी अभी तक 
अनेक गांवों में पशुओं की चिकित्सा का उचित प्रबन्ध करना 
बाकी है | सहका रिता के छाम अब जनता को प्रकट द्वो गये हें, 
इस कार्य को भी बहुत बढ़ाने की जरूरत है। कृषि विभाग के 
'प्रथलों पर ही किसानों की, ओर इस छिये अधिकांश देश की 
उन्नति निर्भर है। देश में प्रतिवर्ष अनाज को भयंक्रर कमी रहतो 
है। यदि कृषि विभाग के अफृप्तर गांवों में जाकर अपनतो देख 
रेख में किसानों को नये तरीकों से खेतो करने को उत्साहित 
करें, ओर उत्तम बीज आंदि की सहायता दें तो देश में अन्न 
की उपज सहज ही बढ़ सकती है। निस्संदेह इस काम के 
लिये कृषि विभाग के अफूछर देश प्रेमी एवं अनुभवी दोने 
चाहिये। 





प्रान्तीय ब्यय 


हि. २३,/॥# रेशालर खेद यात्री औद/री पक मिली पड चएह पेदाहर १०० पा चर चर च# १९०० चपल्‍ओँ जज अं 3 यिपान्‍ीं चर परी पिन पेज अर यही भेज चेन पेज परी भजों भथअ भेजी चन्‍ं १५ट जन जज 33० फिजमें सकी पेपर बट जहर पेज पेपर १२) पक: जता पहनी ८ जी चर 3. 3५८८ पलक, /ट जन चुन कप चला 3९ 33जन ला कलर चमक 


(९०) उद्योग चघन्धे--इस मद॒द का व्यौरा इस प्रकार 


१ ४ंााओ 


निरीक्षण 

उद्योगों को सहायता 

कानपुर की अन्वेशन संस्था 

उद्योग ओर शिल्प खंस्थाय 

पीतल का तार बनाना 

ओद्योगिक बोर्ड की इच्छा से खर्च 
होने के लिये 

विविध 


हि अब मम. 


- योम 


इस विभाग में भी खर्च बहुत कम होता है, उद्योग धन्धों 
को प्रोत्साहन देने के लिये इतने बड़े प्रान्त में कमसेकम ५० राख 
रूपये प्रतिवर्ष ख्च होने की व्यवस्था तो तुरन्त ही हो जानी 


चाहिये। 


१,३७२,४०१ रू० 


छ््छछ 


१,३६,७६० 
५,४१,३६९१ 
8३५ 


१७ ,000 


८०39 





न 


न ५ 


नी 


ल्‍) 


ले) 


८,८६,७६७४ रू० 


१७२ भारतीय राजस्व 


खा ही नह किडह चर वर करने यह कट पेज पेड... 3 शिं फिकी पड पाली पड न पट चाट बेटी ली चिट किट चिलर न पेज थे अटन जज न करी जिलों जज अल भितन चज जिजरीयिकी पजरी ५ पाल पेज न 3 कि जितल री पेज पक फिजट पिन पे पिज जटिल चाचा आर चर पक. की ० 


(११९) जंगल विभाग--इस मदद का ब्यौरा इस प्रकार हु 

संचालन ब्यय ; चीफ कंजरवेटर, करूक, 

नौकर, डेरे आदि का व्यय १,७४७, ६०० रू० 
जंगलों की रक्षा, उन्नति ओर विस्तार; 

पशु, स्टोर, ओजार, पुल आदि, जंगल 

से लकड़ी ओर दूसरी पेदावार लाने 

का खच ५६,८७५,६३५ ,, 
अफसर, नोकर, कुक आदि का वेतन, 

आकास्मिक व्यय आदि, काय्यांठय 

व्यय १८,८२२, ६८० 


स्का 


जमकदहदाीकलहफधाउलामिदीध.ारनकशामनायांगरप्रटाारि 





योग' 99, १३ ४६१५ रू0 


अन्य विभागों की भांति इस में भी बड़े बड़े अफसरों की 
चेतन और संख्या कम करने से बचत हो सकती है | 


प्रान्तीय व्यय १७8३ 


कण ,ीफित करीना जातान. आज और ही ही कि, टी #)% 2 5,/% #१% 5 ५ 5 7५ 2 वक्‍त क्‍डिजीड री 2 ह #///१ _0% / 3 /5 /% /"%/न्‍ी5 #5 ही६ 25 /3/05 25 /5 09 /% ८५ #% #% /#5 /5 /25 /#* /5 ८2, ९ / हर / 5 /%५ / ८७ 75, /री१७ //र5 /हज /ह, #7क 2>थ 24 


(९२, सिविल निर्भम्माण काय--इस मद॒द्‌ का व्यौरा 
इस प्रकार है।-- 


' ज्यी इमारतों का खर्चा १६ ६७ छाख रू० 
नयो खड़ेकों का खच ४५८ न 
सड़कों ओर इमारतों की दुरूुस्‍तो का 

खच ३६०८ 
अफसरों का वेतन और आफिस खर्च १६-२७ श 
ओजार इत्यादि खरीदने का खच १२२ हा 


म्युनिसिपैलिटो, डिस्ट्क्ट बोर्ड ओर 

ओर कस्बों को इमारतों के लिये दी 

जाने वाली रकम 8'६३ हि 
ऋण में, निम्मोण कार्य के लिये लगाई 

जाने वाली रकम -- 





स्वास्थ रक्षा के लिये निर्माण काय... १७१० 

लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये ३५०. ,, 

अन्य इमारतें पुल आदि ३०२३ हि 
योग र्शरम.. र० 


इस विभाग में बहुधा अच्छा इमानदारी का काम नहीं 
होता । यथेष्ठ सांवधानी बतने से बड़ी बचत हो सकती है, 
ओर उस बचत में कुछ और रुपया मिला कर डिस्ट्क्ट बोर्डों 
कौ वे नई सड़कें बनवाई जा सकती हैं, जिनकी व्यपार अथवा 


१७४ भारतीय राजस्व 


अप कर कल पर फिर पेपर चलन भेज मिनी जन जहा भरी करन जी पर वजह जम २७८ पार भर डी वन भेजी मे मरी चिजरी भप(री फेर पक 33८ पाल सर परी सियलरी ि सनी री परी पटरी पेज पेट फेल कर पहनी सिह विशाल पदक कही करी फेलाली पक कि कर कपल थे. च चर की हों वही फेस यढ चेण करी मे 


आमदोरफ़ के लिये अत्यंत आवश्यकता है ओर जो केवल 
घनाभव के कारण नहों बनवाई जा सकतों । 

(१६) शझाबपाशो--इस विभाग के लिये सन्‌ १६२२-- 
२३ ई० में असल में १ करोड़ ६२ लाख रुपये खच् किये जाने 
को मंजूरी दी गयी है, परन्तु पहिले दिये हुए, संयुक्त प्रान्त के 
खच के नक्शे में केवछ १ करोड़ ३७ लाख का ही उदलेख है । 
इसका कारण यह है कि नक्शे मे दिये हुए खच में १५ राख 
रुपये की घह रकम शामिल नहों है ज्ञो पुरानी नहरों का काम 
चालू रखने के लिये खुच होगी। यह रकम इन नहूरों की 
आमदनी में से खच् की ज्ञायगी | इन नहरों की आमदनी 
१ करोड़ ४५ लाख रू० थी, इसमें से ५८५ छाख रुपये की रकम 
खच में दिखादी जाने के कारण, आमदनी सिफ़ ६० करोड़ 
बतलायी गयी है । 

खच' का व्यौरा नीचे लिखे अनुसार है--- 

१-पुरानी नहरों के चात्यू रखने का खच. ५४५ लाख रुपये 


२-नहरों में लगी हुईं पूंजी का ब्याज ४2 , » 
३-नयी नहरों पर खच दो 0 5 
योग ५६५ लाख रुपये 


सरकार नहरों का काम क्रमशः बढ़ा रही है, यह अच्छो 
बात है, इससे किसानों को लाभ होता है ओर सरकार कौ भी 
बड़ी आमदनी द्टोती है। इस काय के बराबर बढ़ते रहने की 
अभी बहुत जरूरत है । 


प्रान्तीय व्यय १७५ 


/3३५५ ००८ रे सजी पक २५. पिन पिन कर पिए री जी कर ९. पर फनी कर पे चेक >कर ९५५७० चक5 कर याजडी 3५ अपनी पर अर जितनी "मकर भा पिया जलती फेकअरी चिहरी जन पारी ३० चित चेक चर वर पलक जहर पका पर. पक चियन्‍री। 





न पका 


सन्‌ १६२२ ई० में प्रान्तीय सरकार को पुरानी नहरों से, 
सब प्रकार का खबच ओर पूंजी का व्याज़ निकाल कर रूगभग 
४८ लाख रूपए का नफ़ा हुआ था। सन्‌ १६२२--२३ ६० में 
नयी नहूरों पर .जो ८६ लाख रुपये खच किये ज्ांयगे उसमें से 
८० छाख रुपये कज़ छेकर खच किये जांयगे; शेष नफु में से । 
चाहिये यह था, कि गत वर्ष इस विभाग से जो ७८ छाख रुपये 
का नफ़ा हुआ था, वह सब नयी नहरों के बनवाने में खच 
किया जाता । क्या सरकार आगे इस बात का ध्यान रखेगी । 


१४--अआबकारी, स्टासुप, रजिस्टरो झादि --इस 


मद्द में भी किफायत की गुंजायश है। आबकारी के व्यय का 
ब्योरा इस प्रकार था-- 





अर हूँ नीयत जली कब धन पद किक मेक 








निरोक्षण १,७५,८०० रुपया 
ज़िले के प्रबन्ध कर्ताओं का 

आफिस ख़च २६,२०० “ 
शराब बनाना आदि 3,२५,७०० . ”? 
क्षति पूति १०,००० ” 
यै।ग ३६,४०९,७०० ” 


१७० 
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भेज, ३ 2७, /*थ, # ५ हर लक हि का री आर डर, ८३ # ५५ (८१९७ पट ३ अर मिट जरनिजरय नमी पिए वीर री जी कि जरीय उरी ये री जरीय डर हरी दर कीक जरीके तक, जी आए #९२ ३, ७ /// कक, जहर, उरी य॥ ही पकरीक अतीत हरकत प१ कन्‍भ। #३ #0व करन रन तय ५, /त वा, 7८०३ हल (५३ #70५ कन्‍चके 


स्टाम्प के व्यय का व्योरा इस प्रकार था-- 
गेर अदालती; निरीक्षण, स्टाम्प की 

बिक्री का खर्च, केन्द्रीय स्टोर से 

लिये गये स्टाम्प १,३३,६०० रुपया 
अदालती; निरीक्षण, स्टाम्प की विक्री, 

केन्द्रीय स्टोर से लिये गये स्टाम्प 

और सादा कागज़ १,६६,६०० . ? 
याग ३,३०,२००  »? 








रजिस्टरी की मद्द का व्योरा इस प्रकार था--- 
निरीक्षण; इन्स्पेकुर, छुके ओर नौकर 

टाइप राइटर आदि । २१,५५०. रुपया 
जिले का ख्चे; सब-रजिस्ट्ार कुके, 

नोकर, सामान, टाइप राइटर आदि ७,४८,७५०  ” 
ये।ग  छछग०,०००७ 





(४--सुद्रा, दकसाल झौर विनिमय-इस मद्द में 
अधिकांश विनिमय का हो खर्च है। विदेशी हिसाब के लिये 
रुपया दो शिलिंग का माना गया है, परन्तु असल में एक रुपये 
के विनिमय में लगभग एक शिलिंग और चार पेंस ही मिलते 
हैं। इससे प्रान्तों के। जो हानि द्वाती है, वह इस मह्द में डाली 
जाती है। 


प्रोन्‍्तीय व्यय १७७ 


॥#म९॥#*पक#* यार रन घन हट ५ ५ जि चि व री धर कण 4९ ८, आरके, कटे १९, 





१६--स्टेशनरी आर छापाखना--सन्‌ १६२२-२३ ई० 

के अनुमानित व्यय में इस का व्योरा इस प्रकार था-- 
सरकारी और जेल के प्रेस के सुप- 

रिन्टेन्डेन्ट और अन्य कर्मचारियों का 

चेतन ओर अलाउ'स, प्रेस की मशीन 

आर सामान, गोदाम, जिद बंधाई, 

टाइप ढालता आदि २ ६,७०,६०० 





ख्पयां 
स्टेशनरी, जो केन्द्रीय स्टोर से' 
ली गयी 9,9७०, ००० ४४६ 
कमी १५००,००० “ 
योग 


१३,१९१०,६०० 
अन्‍्यसद्ु--(१७) प्रान्तीय ऋण की मात्रा यथाशक्ति कम 
होनी चाहिये इस लिये शासत प्रबन्ध का खर्च कमर करना 
चाहिये। शासन व्यय का यथाशक्ति कम करने पर भी यदि 
लत्पादक कार्या के लिये ऋण को आवश्यकता है| ते। ले लिया 
जाय । सूद का बोफ वृथा न बढ़ाया जाना चाहिये। 

(१८) अकाल निवारण को मद्द के सम्बन्ध, में राज्ल व्यवस्था 
के परिच्छेद में कद आये हैं | जनता के लिये आजोविका के 
यथेष्ट साधना और घन--व्ृद्धि की व्यवस्था हा। ते। अकाल 
कैसे भायंकर ओर विस्तृत न हो। इस ओर यथेष्ट ध्यान देना 
चाहिये । 





श्छ्८ भारतीय राजल््र 


(१६) जिन अधिकारियें का बेतन ही बहुत अधिक मिलता 
है, पंशन उन्हें न दे कर, कम वेतन वाले को विशेष रूप से 
मिलनी चाहिये । 

(२०) कंटिंजेंसी फंड इस लिये रखा जाता है कि कोई 
आकस्मिक या असाधारण आवश्यकता आ पड़े ते इस मद्द से 
काम चलाया जा सके । 

(२५१) सन १६२२-२३ ई० में ज्ञो 2८ लाख रुपये कज़ दिये 
जाने का प्रबन्ध किया गया है, उस में से २४ लाख झपये ते 
भारत सरकार के प्रान्तीय आबपाशी सम्बन्धी कज्ञ कही इस 
वर्ष की किश्त अदा करने की गरज़ से दिये ज्ञांयगे और ६३ 
लाख रुपये स्थानीय संस्थाओं भर किसानों के। कज़ दिये जाने 
के लिये अलग रखे गये हैं । 

पाठक अब सममभ गये होंगे छि प्रान्तीय सरकार ज्ञिन जिन 
मद्दों पर खर्च करती है, उन में किस किस में किफायत या 
किस किस में वृद्धि करने से जनता का अधिक हित साधन 
होगा | 

व्यवस्था पक परिषद्‌ का श्रधिकार--संयुक्त प्रान्त 
के सन्‌ १६२२-२३ ई० के निर्मित्त प्रस्तावित १५ करोड़ ४१ लाख: 
रुपये के कुल खर्च में से ७ करोड़ ८० ज्ञाख रुपयों के खर्ं पर 
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌ के मंजूरो देने का अधिकार नहों 
था । उसकी मजूरी १० करोड़ ६१ राख रुपये के ख़च के छिये 


प्रान्तीय व्यय १४६ 


५५८". 


ली गई थी, उत्त में से केवचछ ३ करोड़ २७ लाख रू० हस्तान्तरित 
विषयों के लिये हैं; शेष सब रक्षित विषयों के लिये । हस्तान्तरित 
विभागों में भी छगभग २७ छाख रुपयों का ऐसा ख़र्च था, जिस 
पर व्यवस्यापक सभा के मंजूरी देने का अधिकार नहीं था । इस 
प्रकार यद्यपि प्रांतिक व्यवस्थापक परिषद्‌ को खर्च की अथि- 
कांश मद्दों पर मंजूरी देने का अधिकार दे दिया गया है पर 
चास्तव में वह धान्त के सम्पूण ख़्च के एक चोथाई से भी कम 
पर अधिकार रखती है।जेसखा कि हम पहिले कह चजुके हैं 
व्यवस्था परिषद्‌ को, प्रान्त की पूरो आमदनो अपनी 
इच्छानुसार व्यय करने का अधिकार हैा।ना चाहिये । 








प्रान्‍्तों का तुलनात्मक ठयय--आगे दिए हुए नक्शों 
से भिन्न भिन्न प्रात्तों की पृथक पृथक्‌ .मदुदों की तुछनात्मक 
अआय और खंयुक्त प्रान्त की पृथक्त्‌ रुप से आय अच्छी तरह 
मालूम दो जायगी । 


भारतोय शाजस्व 


२९५० 


| है हे है डै 
हक हट 6३ «39 
हि ७ 6हिऐ | 2है 
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संयुक्त आन्त को आय; लाख रुपये में 











नयी, डक इअ ::: घघप>फकफ७8कफ+।भ+:प्रफ्र॑-++- 
मद | को हिसाब अमान 
( १) आय कर | ३२.२ २.४ 
(२ ) मांलगुजारी ६८२.४ ६८३-६ 
(३ ) भाबकारो । १७६, १ १६६,० 
(४) ह्टाम्प १७४७.३ १६३.३ 
(५) जडुछ ८३५ ११, 
(६ ) रजिस्टरी १२.६ . १३ ६ 
(७ ) रेल "६ हज 
(८ ) भावपाशी १०३.३ ६५५ ६ 
(६ ) सूद १८५६ १५.७ 
( १० ) स्थाय घिभाग <५ 8६.० 
( ११ ) जेल ६५9 ५२ 
( १२) पुलिस १.६ १.9 








प्रान्तीय आय १५३ 


बी. अं हिए 
( १३ ) शिक्षा १७५ |. <-५ 
( १७ ) चिकित्सा धोर खाद्य १.४४ १.५ 
(१५ ) कृषि २.७ ४.८ 
( १६ ) उद्योग धंधे ३ है 
( १७ ) विविध विभाग 'रै .छे 
( १८ ) सिविल निर्माण कार्य ७.६ |. ७.२ 
(१६ ) कागज्ञ कलम भौर १.६ ३.७ 
छपाई 
(२५० ) पेन्शन आदि के लिये ३.० ४.१ 
सहायता 
(२१ )'विविध ४.७ ४.६ 









याग॑ १३१५.० 


असालसमातकपाफमीकिती 


१३३३२३.४ 





आरके तक 
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संयुक्त आनत का उदाहरण--प्रान्तीय आय का 
विषय एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समक में आज्ञायगा, 
इस डिये संयुक्त प्रान्‍्त की आय का सन्‌ १६२०-२१ ई० का 
।हसाब ओर सन्‌ १६२२-२३ ई० का अनुमान पृथक रूप से 
दिया गया है। 

सद्दें। का ब्योरा और खालोचना--अब॒ हम 


संयुक्त प्रान्त की सन्‌ १६२२--२३ ई० की अनुमानित आय की 
प्रत्येक मद्द का कुछ विस्तृत ब्योरा देगे ओर साथ ही यह भी 
वतायेंगे कि प्रान्तों में किस किस मह्ठ की आय बढ सकती है, 
एवं किस महू की आय घटनी चाहिये । 
९०«प्रयय-कर--ऐसा नियम किया गया है कि यह 


आय भारत-सरकार के हो परन्तु इसे वसूछ करने का काम 
प्रान्तीय सरकार करें। कर की आमदनी पर तीन पाई फी रुपया 
उन्हें मिलेगा, परन्तु यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक 
प्रान्तीय सरकार सन्‌ १६२०-२१ ई०.की इस मद्द की आमदनी 
के बराबर एक निश्चित रकम भारत-संरकार के प्रति वर्ष 
दिया करे । इस प्रकार आरंभ में प्रान्तीय सरकारों के! आयकर 
फी आदमी में से जो कुछ हिस्सा मिलेगा, वह उन्हें भारत-सरकार 
के। दे देना होगा, परन्तु देने की रकम भविष्य में चही बने रहने 
से, जब कर की आमदनी बढ़ेगी तो प्रान्तीय सरकारों को 
मिलने वाला हिस्सा भी चढ़ेगा। 


प्रान्तीय आय १५७९ 


इस प्रकार आय-कर वसूल करने का काम प्रान्तोय सर- 
कारों के ऊपर छोड़ा गया है, ओर उन्हें इसके सनन्‍्बन्ध में कुछ 
आय होती है । बेहतर है कि यह कुछ आय प्रान्तों को ही दे 
दी जाय, जिससे उन्हें अपनी उन्नति को यथेष्ट सुविधा हो । 


२--मा लगुजा रोौ--इस मह्द्‌ का व्यारा यह है-- 


साचारण मालगुजारी ६,६३.७७,००० रू० 
सरकारो स्टेट की बिक्री २,००० ” 
माल्गुज्ञारी की माफी और 
परती ज्ञमीन की बिक्री १,००० ” 
ज़मीन का महसूठ व अववाब २,६८,३०० ?” 
विविध आय २०,२४७,५०० ” 
येग 9,०६,४७२,८०० ” 


चटाओ--भावपाशी के कारण 
जो मालगुजारी मिली, 
( वह आबपाशो में 





शामिल की गयी ) २२,०५,००० 
शेष ६,८७,३७,८०० “ 
चटाओर--वापसी ४७,८०० ” 








शेष ६,८३,६३,००० रू० 
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साधारण मा झुगुज़ारी सर्वसाधरणसे प्राप मालगुजारी के अतिरिक्त, गत 
वर्षों की बकाया की आमदनी, सरकारी स्टेट की माबगुज़ारी और जंधकछ 
की स्टेट की मालगुनारी शामिल द्वोती है । 

विविध आय में मुख्य आमदनी, यह होती है--मालगुज़ारी के दफतर 
की आमदनी, मालगुज़ारी-अदालतों से क्रिया हुआ जुमोना, कुछ जगहों 
में खास पटवारी रखने के उपलक्ष्य में होने वाली आमदनी , दीवानी, सुकदमों 
से होने वाली आमदूनो, खेतों की हद ठोक करने के लिये अमीनों की फोस, 
उन जंगखों या जमीतों से खनित्र पदार्थों की आय जो जंगल विभाग के प्रबन्ध 
में न हों इत्यादि । क 


प्रान्तीय सरकारों की आमदनी का सुख्य "साधन मारुगु- 
जारी है, बहुधा उन की कुछ आय का आधा भाग इसी से 
प्राप्त होता है। जेसा कि पहिले कहा गया है, भारतवर्ष में 
सरकार अपने आपको ज्ञमीन का मालिक समभती है। 
इस आधार पर वह, अस्थायी बन्दोबस्त वाले प्रान्तों के किसानों 
से, जमीन से होने वाली आय का ५० फीखदी या कहीं 
कहों इससे भो अधिक हिस्ला, मारगुजारी के रूप में वसूल 
करती है। यदि एक राष्ट्रीय सरकार ऐसा करे तो शायद कुछ 
जायज भी समझा जाय परन्तु विरेशी सरकार का ऐसा सम- 
कना कदापि ठीक नहों। 

सरकार जो मालशुज़ारी लेती है, वह उपज के रूप 
में नहों, वरन्‌ रूप के रूप में लेवी है बह उसकी शरह 
बैदावार का परता रूगा कर नियत करतो है, यह 


प्रान्तीय आय १५७० 
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परता बन्दोबस्त के साल का लगाया हुआ होता है । 
बहुधा ऐसा हो सकता है कि बन्दोबस्त के सारू फसल 
अच्छी हो, अथवा 'कारगुजारी' दिखाने वाले अफसर 
डसके अनुमान में अत्युक्ति कर दें, और अभागे किसानों पर 
' कितने ही वर्षा के लिये सरकारी मालशुजारी का भार बढ़ 
जाय । भति बृष्टि, अनावृष्टि आदि से फूसलछ ख़राब हो जाने 
परजब पेदावार कम हो जाती है, तब भी सरकारी माल- 
शुजारी प्राय; पूर्व निश्चय अज्लुसार हो देनी पड़ती है। कभी 
कभी सरकार “दया! करके मालगुजारी का कुछ अंश छोड़ भी 
, देती है, परन्तु वह छूट चुकूसान के हिसाब से बहुधा कम 
होती है-। 
मालशुज्ञारी की अधिकता के कारण अधिकांश भारतीय 
कृषकें की, जो भारतीय जनता का बृहदंश हैं, इस समय बुरी 
शा है । उनका यथेष्ठ उद्धार उसी समय होगा, जब उनकी 
जमीन उनकी ही मोरूसी जायदाद समभ्की जायगी, और स्वर- 
कारी मालशुज्ञारी न्याय पूबक निश्चित कर दी जायगी। हमारी 
सममभ से, जिस दर से अन्य आय पर कर लिया जाता है, उसी 
दर से ज़्मीन की आमदनी पर कर लगना चाहिये | 
सरकार का ध्यान इस मुख्य बात की ओर न होकर कुछ. 
साधारण दातों--सहका री बेंक खोलने, तकावी देने, आबपाशी 
बढ़ाने की ओर क्रमशः आकषित है। रहा है। विविध प्रांतों में: 
ऐसे कानून भी बनाए गए हैं कि ज़मींदार किखानें से मनमाना , 
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पंन्‍न्‍ पैसा कह हक उत 20% 23, 2 2 2 #7ज टीचर आहट, जा नरीय #ह कहर जी न्‍ट, #ौके आता १ ३, कटी पे, हक टी 73% हि किलर धर अर ही ०९ परी क्‍टीक करी य 42५९ आर ॥#7१९ /#० हक, कि #नक३ हक, है ह//% करा #3%,/%% /#7सकॉण॥ हक, #रिश कर 00७0७ ७७७४ ७ || 


लगान लेकर उन्हें सता न सर्के | सन्‌ १८८५ ओर १६०७ ई० के 
टिनेसी ऐक के पास हे।जाने के कारण किसानें के वेद्खली का 
विशेष भय न रहने से यह भरोसा रहता है कि अब खेती की 
उन्नति करने से लाभ की जे वृद्धि हागी, वह सब ज़मींदार के। 
नहीं मिल जावेगी, वरन्‌ उसके एक बड़े भाग के अधिकारी 
स्वयं वे किसान हो हेंगे । 


+ जा “श्ाबकारो--इस मद्द का 5 गोरा यह है-.- 


लाइसेंस, डिस्टिलुरी फीस 
शराब ओर अन्य मादक पदाथों की 














बिक्री पर महसूलछ १,७५७,६६,००० रू० 
आबकारी विभाग की अफीम की ह 
बिक्री से राम १२,२२,००० ” 
जुर्माना, ज़ब्ती, और अन्य आय ५०,००० 
याग १,७०,४०,००० श्र 
घटाओ--चापसो १,४०,००० * 
शेष १,६६,००,००० ? 


शोक की बात है कि इस मह की आय की उत्तरोत्तर दृद्धि 
होती जा रही है । भारतोय व्यवस्थापक सभा में इस आशय 
का प्रस्ताव किया गया था कि सरकार मादक द्वव्यों के सेवन 
को न बढ़ने देने की नीति रखे । यह प्रस्ताव स्वीकृत नहों हुआ 
शरांब की दुकानें पर पहरा देने वाले तथा टैम्परेंस ( मद्यपान- 
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निवारण ) सभाओं के कार्य में सरकार बाधा डालती है, ओर 
उन पर तरह तरह की सझूती करती है । इससे स्पष्ट है कि सर- 
कार के जैसे बने, वैसे आमदनी चाहिए मादक द्वव्यें के प्रचार 
के रोकने के लिये वह तेयार नहों । इस प्रकार देश का आत्मिक 
पतन कब तक होता रहेगा ? 

अन्यान्य विभागों में यह विभाग प्रान्तीय सरकारों के हाथ 
में दिया गया है, जिन्हें प्रान्‍्तों की उन्नति के लिये रुपये की बड़ी 
आवश्यकता है । अतः यह आशा है। ही नहीं सकती कि प्रान्तीय 
सरकार इस विभाग से अधिक्राधिक आमदनी प्राप्त करने, और 
इंसलिये' मादक द्रव्यां का अधिकाधिक प्रचार करने में कोई 
केसर रख । 

बड़ी ज़रुणरत इस बात की है कि यह विभाग' भारत-सरकार 
के ही अधीन रहे ओर वह मादक द्वव्यें। का प्रचार घटाने की 
उपयुक्त नीति काम में छावे । 

४---सटासप--इस महद्द का व्यौरा यह है-- 
( भ्र ) गेर अदालती 


साधारण स्टास्प की बिक्री ३८,३७, ००० रू० 
इफप्र खिंग ( ॥777०5»7४ ) दस्तावेजों 

पर डयूटी ७७,००० ? 
जुमाना या सज्ञा ३२,००० » 
विविध २2,००० ?” 


घठाओ--वा पसी ९४,००० ,, 











य्रै|ग ३८,३७,९०० रू० 
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>पिलरॉपिसाकरी मेजर किला चिपक कक फिर 


( आ ) अदालती 


$/७/0/७४७४७७//घ/७/७७०/७४/७४/७#७४४/७४/७४/७७॥७४/७/४/७/७४/७/७७६७७७//७/७७७७७३४/०४/४७//७,/४/४/० ओह, की, कक कक न का और चकिन 





केर्ट फीस स्टांप की बिक्री १,७५३, ८६,००० रु० 

के फौोस स्टांप के साथ काम में भाने 

वाले कागज़ को विक्री १५६६,००० रू० 

घटाओ--चवा पसी ८६,००० 
येग १,५७४, ६६,००० रु० 

(अ) और ( आ ) येग १,६३,००,००० रु 


अदालरती स्टांप प्रत्यक्ष रूप से न्याय पर कर है। गेर अदा- 
लती स्टाम्प भी, कुछ परोक्ष रूप में, न्‍्याय--कर ही है । रुपया 
लेने की रसीद पर, या हुंडी आदि पर स्टाम्प इस लिये ही 
लगाया जाता है कि यदि पीछे कोई बाद विवाद हो तो न्याय 
होने के अवसर पर प्रमाण तेयार रहे, इस प्रकार स्टॉप की 
आय जितनी अधिक होगी, उतना ही यह समभा जञायगा कि 
प्रजा को न्याय प्राप्त करने के लिये अधिक खर्च करना पड़ा। 
अतः यह आय अद्पतम होनी चाहिये, जिससे न्याय सस्ते 
से सस्ता ही । 


प्रान्तीय भाय १६१ 
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१००-जंं गल - इस आय का व्यौरा इस प्रकार है-- 








लकड़ी या अन्य पेदावार* जो 


सरकार ले ५३,३६, ८०० रू० 
लकड़ी या अन्य पैदावार 
जो उपभोक्त या ख़रीदार ले ६१,०२, १०० ”? 


जंगल का बे वारसी ओर ज़प्त किया हुआ माल ५,८०० ? 
विदेशी छकड़ी या अन्य 








जंगल की पैदावार पर महसूल ३०,२०० ? 
विविध, ज्ञुमाना, ज़प्ती आदि १५२१५१०० ” 
धदा ओ--बा पसी ४०,८०० ?? 

याग २,१५,७५७,००० रु० 


जंगल विभाग का उद्देश्य प्रजा--हित ही रहना चाहिये | 
आय का लक्ष्य रख कर प्रजा--हित की उपेक्षा करना कदापि 
उचित नहों । इस समय अनेक स्थानों में जंगल विभाग के 
कारण पशुओं के लिये चरागाहों की बड़ी कमी होगई है । इससे 
देश की बड़ी हानि है। पुन। अब ईंधन मंहगा होने के कारण 
उसका कुछ काम गोबर के उपलोंसे ही छे लिया जाता है। इस 
से खाद की कमी होती है | जंगल विभाग को इस ओर ध्यान 
देना चाहिये । 


भा ७७७७७७७७७॥७७७७४७७७७॥७॥७॥॥७॥७७७७७७॥७७७७७७७७॥७७७७७/एए"/"/श/श/श/शआआशआ॥/॥//"शआश/श/श/श/श///श/श/आ॥////शशआश/शशआआआआआआआआआ॥%७७एशशएशए9॥७्शशशशाा 0 2 माली 


$ जंगल की अन्य पेदावार में मुख्य बांस, घास, इंघन, कोयछा, रालू 
आदि पदाथ होते हैं । 
११ 
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#*१ 7१ # ही (१ हक हीं थे ७ हम मर श शिमश चमिकमनि 


६---रजिस्टरी--इस मद्द का व्यौरा यह है -- 
दास्‍्तावेज़ों को रजिस्टरो कराने की फीस १०,७०,००० रू० 
रज़ीस्टरी की हुई दस्तावेजों 


की नकृूछ की फोस ८०,८०० ? 
विविध, फीस या ज्ञुगीने आदि २,३६,६०० ? 
घटाओं--वापसी ४०० ,, 

येग १३, ६०, ००० रू० 


कागणज़ों की रजिस्टरी होने से लोगों के बेईमानी करने का 
अवसर कम होता है । इस विभाग में एक परिमित सोमा तक 


की आमदनी बुरी नहीं । 


३०-रेल--इस मद्द में वह आय है जो शाहद्रा सहारनपुर 
रैलवे से होने वाले मुनाफे में से सरकार को मिलती है । 


प्रान्तीय आय १६३ 


यम कि, हि, चित 3 /च,/ टी 3, 2.१६, 


८-अबपाशो--इस मद्द का व्यौरा इस प्रकार है :-- 
(१) उत्पादक काय 





१. 





हक किए करी पक, 7 जल इक 











प्रत्यक्ष आय १,१७,७७,९०० रू० 
मालगुजारी की आय जी. 
आवपाशी के कारण हुई २१,६७,००० रू० 
घटाओ--संचा रन व्यय ४७,४७०,७१० रु० 
वास्तविक आय ६०,२८,२५६० रू० 
४ अनुत्पादक कार्य 
प्रत्यक्ष आय €८,०0,000 रू७ 
मालगुज़ारों की आय जो 
आबपाशी के कारण हुई ८+000 रू० 
'घटाओ--सैंचालन व्यय ७,७०,००० रू० 
वास्तविक आय  छ३ +०00 रू० 
(१) ओर (२) का योग ६०,६१,२६० रू० 
अन्य फुटकर कार्य २५,००० रू० 
पा आग दशक इन 


यह कार्य बहुत बढ़ने की आवश्यकता है। कार्य बढ़ने के 
स्वाथ आय का बढ़ना अनुचित नहों । परन्तु दर नियमित रहनी 
चााहिये। 


५्६छ भारतीय शजस्त 
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८-सूद--इस मद्द का व्यौरा इस प्रकार हैः-- 








ऋण ओर पेशगी पर सूद १५,७७, ६०० रू० 
विविध १०० 7” 
योग १७,७५७ ००० ?? 


ऋण, इन संस्थाओं या ध्यक्तियों को दिया जाता है--जिला 
और अन्य स्थानीय कोष ( !.००४] [०१0५७ ) कमेटियेों को , स्यु- 
निसिपेलिटियों, जमींदारों, किसानों, सहयोग समितियों 


आदि को । 
१०--न्या य-विभाग--इल मदद का ब्योरा इस 


घरकार है-- 
'. अनधिक्ृत माल की बिक्री ६०,००० ”” 
कोर्ट फ़ीस जिसमें दी दायीं अदालत 
के अमीन ओर कुडक अमीन 
आदि फीस शामिल है २,७६,२०० ” 
हाई कोर्ट या अधीन दीवानी अदा- 
छतों की फीस, मैजिस्ट टो का 
किया हुआ जुर्माना ओर जूप्ती 


आदि ७, ६७,००० ?? 
चकालरूत को परीक्षा-फीस १५,००० ? 
विविध फीस ओर जुर्माने 9, १0०0 ”? 
विविध हे २६,७०० रू० 
घटाओ---वा पसी ८०,००० ,, 





येाग ६,०७५,००० रू० 


प्रान्तीय आय १६५७ 
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जैसा कि हमने अत्यत्र कहा है, न्याय सस्ते से सस्ता होना 
चाहिये। देश का कानून ही इस प्रकार बदरा जाना चाहिये 
कि सुकद् वेबाज़ो कम है।, आदमी पंचायतों में ही निपटले। 
अस्तु, न्याय विभाग की आय-वबृद्धि हम अच्छी नहीं समभते । 





कप ओेकआा 


९९-जे ल--इस महद्द का ब्योरा इस प्रकार है -- 


जेल ६,9०० रू० 

जैले के कारखानों के सामान की बिक्की ५,००,७०० 

शखदाओ--. वापसी ४०० ,, 
येग' ५,१०,००० रू० 


१९२-पुलिस--इस मद्दृ का व्यौरा इस प्रकार है -- 
सावजनिक विभागों, प्राइवेट कम्पनियें, 


ओर लेगें को दी गयी पुलिस ३२,००० रू० 
. हथियार रखने के कानून से आय 9०0 » 

मोटर आदि की रजिस्टी, आदि की 

फीस, ज्ुमाने ओर जप्ती ८०,५०० >» 

पेन्शन आदि के लिये प्राप्ति ३४०० » 

विविध ५६,३०० » 


घटाओ-वापसी 3४,००० 





येग १,६ ६,००० रू० 


१६६ भारतीय' राजस्व 


नी 
जि 2 थ हीए २६ सर चि जी च जप ही य पीच १ फए करके टच हा /१ ५ #चि ही /क ढक कह रच हीष कि हि 2... टी ई हचथ # 3:९१ ०६ /#"६ हक # व #7९ कक ही लि रच तीश कि हाथ #प, हे लीक हक के. ७, ५, हि, कक अर 


हि हक ही हक्‍स अर तर क५॥ #0 धुत 


१९३-शिक्षा--इस मह्द का व्यौरा इस प्रकार है -- 


विश्वविद्यालय 

फीस ; सरकारी, आर्ट कालेज 9०,००० रू० 

». सरकारी, पेशों के कालेज 3०,२०० ,, 

माध्यमिक 

फीस; सरकारी, माध्यमिक 

स्कूलों, तथा छात्रालयां की आय 8,२७,६०० » 
प्रारस्भिक 

फीस; सरकारो प्रारस्मिक स्कूल ८०० ,+ 
स्पेशल 

फीस; मिडिल स्कूल २,४०० ,,. 

सुधारक स्कूलों के कारखाने २५००० ,,. 
जनरल 

सहायता 

दान ६,७०० $,. 


विविध; परीक्षा फ़ोस सिविल एं जिंनयरिं १६,७०० 
कालिज़, किताबों, फोशें, शरीर 
अन्य समान की बिक्री, प्रान्तीय 


परीक्षाओं की फ़ोस आदि २,५३,२०० ,,, 


चघदाओ--्चापतसी ४०० 
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याग <८,3८,००० रू० 


प्रान्तीय आय १६७ 


कण, हि, 





न्याय की भांति, शिक्षा भी जितनी सपघ्तो हो, उतना अच्छा 
है। प्रारम्मिक शिक्षा तो बिलकुल बिना फीस दी होनी चाहिये 
अन्य शिक्षा की फीस भी यथा सम्मव कम रहना उत्तम है। 
चतंमान समय में यहां शिक्षा ऐसी मंहगी है कि सर्वे साधारण 
की कोन कहे, मध्य श्रेणी के भी बहुत से आदमी इसका व्यय 
सहन नहों कर सकते | इस लिये देश में अविद्यांधकार छाया 
हुआ है । इसे दूर करना चाहिये ! इस लिये शिक्षा विभाग 
को फीस द्वारा आय बढ़ाने का रूट्थ न रखना चाहिये । 


१४---चिकित्धा और स्वास्थ-इस महद्द का 
व्य/रा इस प्रकार है --- 


( अ ) चिकित्सा 
मेडिकल स्कूल ओर कालिज फीस २०० रू० 
अस्पताल की आय 0, ९०० 7! 
पागलरूखानों की आय जिसमें ऐसे 
पागलों की रखने दीनों वाली आय 


भी शामिल है, जो द्रिद्र न हों १०,२०० ” 
स्युनिसिपैलटियों ओर छावनियों की 
हायता, सवसाधारण का चनन्‍्दा, 

सेनिक विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये 

सहायता 8०,६०० ? 
दान की आय १,७०० » 
बिविध; रसायनिक विश्लेषण की 

फोीस आदि ६,००० ? 
घटाओ --.- वा पसी १०० ,; 


योग ५६,००० रू० 


१६८ भारतीय राजस्व 
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( आ ) खास्थ 
दवाइयों ओर टीका रूगाने की 
चीजों की बिक्री ३२,५०० रू० 
सहायता ७८,००० !? 
विविध । १३५००० ” 
योग ६७,००० रु० 
(अ ) और ( आ ) का योग १५०,००० रु० 
१५४---कू षि--इस महू का व्यौरा इस प्रकार है -- 
बागों की आय १,३३,००० रू० 
कृषि को विविध आय १,००० ? 
कृषि-ऐ जिनयरिंग १३,००० ? 
कृषि कालेज ओर प्रयोग शालायें, 
बीज़ आदि १,७१,७०० ?? 
सावंजनिक नुमाथश ओर मेले ४५,००० ”' 
पशु चिकित्सा १,२१,६०० ?! 
घटाओ--- वापसी ३०० ? 





योग 8,८५,००० ? 


प्रान्तीय आय १६६ 


कस नि अरीय जार आनक कक ढटीक जग टच; की 20०८१, ८ बीय /2 3, /ट १७.८0 जि, अजत/श टक ७८ 3३/२०/#/न 


१६----उद्योग-चघंचे -दस मदद का व्योरा इस 
प्रकार है--- 





ओज्योगिक ओर शिल्पीय 

संस्थाओं की फीस १७,००० रू० 
कारखाने की आय ८,५०० ? 
विविध ७०० 7 
योग ह २६,०९० ”! 


९१७० “विविध विभाग--इस मद्द का व्योरा इस 
प्रकार है -- 

स्टीम वोयलरों के निरीक्षण की फीस ३१,७०० रू० 
परीक्षा फीस ४,००० ?? 
विविध; अज्ञायब घर; 
पीतल के तार बनाने; जन्म 
सत्यु ओर विबाहों की 
रजिस्टरी आदि की आय पू,३०० ? 
घदाओ ---- वापसी १००० ,, 
योग ३८,००० रू० 





१8० भारतीय राजस्व 


।30 30 00 90, 00.७७ (०॥४४७०आंश' (रह हक | गदर कह रीचर 3८०१५ अगर, सटीक तरय, मरीय९न्‍तत टच ूरीचह ##/4५५ आफ तय आग जतम रिके,हर3क हक. कला किक उरी, ५, #का ९ नी पक आॉ पक, चक,ह० १ (आह चर जे तर न ००, पक ३ ,##% आर मर गीत क्‍रक की 





९८--सिविल निर्म्माण कार्य--इस मद्द का व्यौरा 





इस प्रकार है -- 
सिविल अफसरों के खुपुद ३८,००० रू० 
साध॑ ज़निक निभ्माण विभाग के 
अफसरों के सु पुद्‌ ३,८२,००० ” 
योग 8,२०,००० रू० 


९८--कागऊझ कलस और रुपाई--इस मदद का 
व्योरा इस प्रकार था-- 
कानूनी रिपोर्ट, सरकारी गज़ट ओर 
अन्य पुस्तकें या पत्रिका तथा 
विविध फार्म 2, १0,००० रू० 
प्रेस की अन्य आय, हाईकोट या 
अन्य संस्थाओं का काम करने से २,०१,८०० ? 
घटाओ-- वापसी ८०० *! 





योग ७:११,००० रू० 





प्रान्तीय आय १७१ 
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२०----पैन्शन आदि के लिये सहायता-इस 
मदुद्‌ का व्यौरा इस प्रकार है--- 


कोर्ट आफ बाड़स के, तथा 

विदेशी नोकरियों में लगे हुए सरकारी 
आदमियों के कारण, आय; जिले भादि 
से सहायता; अन्य सरदारों से उनके 
सम्बन्ध में दी गयी पेंशनों के 





विषय में सहायता ३,६७५,००० रू० 
विविध २०० रू० 
घटाओभो---वा पसी २०० ”” 
२९---विविध--इस मह्दू का ब्यौरा इस प्रकार है -- 
पुराने स्टोर और सामान की विक्री ६,००० रू० 
जमीन और मकान आदि ( नज्जूछ ) की विक्री १०,००० ?? 
सरकारी ठलेखा-परीक्षा की फीस १,२१,००० ? 
जमीन और मकान का किराया १,६७)००० !? 
अन्य फौस, ज्ुमाॉना या जञप्ती 8,०५० ? 
फुंटकर १,६२,२०० ?”' 
घटाओ--वापसी ५६,२७० 





धरााापरपकदा्ररकदालदक्रायाताप्ााकाबाआकताकाधसदाापफनददकवायकाफा: 


येग ७,८८,००० 


१७२ भारतोय राजस्व 
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फुट कर आय दीवानी, फ़ोजदारी, मारुशुजारी की और ह 
कमिश्नरों की अदालकती के अहातों में खाद्य पदार्थ बेचने के 
लाइसेंस की फीस, तथां घास की विक्री आदि से द्वाने वाली 
आय सम्मिलित है । 


कर-भार--प्रान्तीय आय की मद्दों का व्योरा सम्राप्त हो 
गया | केन्द्रीय आय का वणन पहले किया जा चुका | अब 
हम यह विचार करेंगे कि केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकार आय के 
रूप में जो कर वसूल करली हैं, उनका ब्रिटिंयगा भारत के प्रत्येक 
आदमी पर कितना भार पड़ता है ।* 


सरकारो झाय; अजापर कर--सरकार के मार- 


शुज्ञारो, नमक, स्टास्प, आबकारी, प्रान्तीय महसूल, आयात, 
निर्यात कर, आय कर और रजिस्टरी से जो आय है।ती है, वह 
सब्र प्रजा पर कर ही है। इस के अतिरिक्त रेलवे, डाक, तार 
आदि व्यापारिक कार्यों से भो सरकार के जो आय होती है, 
वह भी राज्य प्रबन्ध में हो खर्च की ज्ञाती है। यदि यह भाय न 
ही तो सरकार इतनी आय, अन्य कर रूगा कर वसूल करे | 
'प्रत्येक भारतवासी का कितना कर देना पड़ता है, इस का 
हिसाब लगाने के लिये, पहिले सरकार की, एक वर्ष की उपयुक्त 


री 





& माडने रिव्यू” में प्रकाशित, श्री० स्ी० एन० वकीऊ के छेख के 
आधार पर, ,. 
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सब आमदनी मालूम करनी चाहिये, फिर उसे ब्रिथिश भारत 
की उस चष की जन संख्या से विभ॑क्त करना चाहिये । 

जनता को श्ाय-परन्तु किसी देश के निवासियें पर 
कर भार कितना है, यह जानने के लिये उनसे चसूल होने वाले 
कर की मात्रा का ही ज्ञान पर्याप्त नहों है। वरन यह हिसाब 
लगाना होगा, उनको कुल आय से, उनके कर का क्या अच्ु- 
पात है | इस प्रकार यह सबंथा सम्भव है कि एक देश में कर की 
मात्रा दूसरे देश की अपेक्षा बहुत अधिक होने पर सी, कर-भार 
कम हो । अस्तु, जनता की आय का हिसाब रूगाना आवश्यक 
है । यह हिसाब ठीक ठीक लगना तो बहुत कठिन है, तथापि 
 ज्ञा अनुमान बड़े अधिकारियों ने अपने बाद विवाद में आधार 
रूप खोकार किया है, उसका उपयोग किया जा सकता है । 

सन्‌ १८७० ई० में ख० दादा भाई नौरोजी ने बड़े परिश्रम 
ओऔर अजुसंधान से भारतवासियें की शोसत वाषिक आय का 
हिसाब लगाया तो वह. २० रु० माल्म हुईं थी। सन्‌ १८७१ ई० 
में आय का यही अज्लुमान अधीन भारत मंत्री मि० प्र डफ ने 
किया ओर पीछे वाइसराय लाडमेये। ने भी व्यवस्थापक सभा में 
इस से सहमत होना प्रकट किया | 

सन्‌ १८८० ई० में फेमिन ( अकाल ) कम्तीशन ने भारत की 
खेती की पैदावार का अन्नुभान किया, इस अनुमान के आधार 
पर सर डेघिड बारबर ने भारत-चासियां की उस समय की 
कुछ औसत घाषिंक आय २७ रु० होने का अजुमान किया | 
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सन्‌ १६०१ ई० में छार्ड कज़न ने व्यवस्थापक सभा में सूचित 
किया कि सर डेविड की तरह ही जांच करने पर भारत- 
वासियें की औसत वाषिंक आय ३० रु० मातम हुई है । इस 
चप, मि० डिग्बी ने सारतवासियें की यह आय केवक १८ रू० 
ध्याने खिद्ध की थी, इसका किसी ने सप्रमाण खंडन नहों किया 
प्र अधिकारी ३० रु० का ही उदलेख करते रहे । 

सन्‌ १६२१ ई० में मि० कुक ने राज्य परिषद में कहा कि 
अब पहले ही ढंग से जांच करने से उपयुक्त आय का अंक 
५०) रु० होता है । परन्तु मि० बी० जी० काछे के हिसाब से 
यह आय ३६) रू० से अधिक नहीं है । 
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जनता की झाय से राज्यकर का अनुपात---- 





रवि रेल आदि की आय | रेल आदि की आय 
चाचिक उदुकर कर का हिलाब| सहित, कर का हिसाब 
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इस नक्शे से मालूम होता है कि सन्‌ १६०१ ६० तक आम- 
दनी पर का अनुपात ८से ६ फ्री सदी तक था सन्‌ १६११ में, 
रेल आदि की आय छोड़ कर, कर ५.७ फो सदी और उसे 
मिला कर ६-२ फी सदा था। सन्‌ १६०१ ६० से सन्‌ १६११ ६० 
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तक, कर में कुछ कमी हुई । परन्तु यह कमी बहुत अधिक 
" इस लिये दिखाई पड़ती है कि प्रति मनुष्य आमदनी की ओखत 
में बहुत अत्युक्ति कर दी गयी है। १८८१ से १६०१ तक २० वर्ष 
में प्रति मनुष्य आमदनी केवल तीन रुपये बढ़ी ओर पीछे दस 
चर्ष में ही उस की बृद्धि एकद्म २० रुपया बतका दी । सन 
१६१३ ई० से सन्‌ १६२० ई० तक अर्थात्‌ महायुद्धके समय और 
उसके समाप्ति कालमें हम पर प्रति मनुष्य रगभग दो रुपये का 
कर और बढ़ा । उसके बाद अगछे दो वप के समय में प्रति 
मनुष्य कर की मात्रा एक रुपये से अधिक ओर बढ़ गयी | 
इस समय, महायुद्ध से पहिले की अपेक्षा, कर दूने से अधिक है। 
इस लिये यथा तो कर भार दूने से अधिक हो गया है अथवा 
भारतवासियों की आमदनी दूने से अधिक हो गयी है। सम्भ- 
चतः अधिकारी दूसरी बाद ही कहना चाहेंगे, परन्तु वे कुछ ही 
कहें, शुक्त भोगी सारतवासी ही जानते हैं कि उन्हें कर भार 
अब कितना अश्विक्क प्रतोत हो रहा है | 
भारतवासियों की इस सम्यय की ओमदनी के सम्बन्ध में 
हमें श्री० बी० ज्ञी० काले का हिसाब ठीक जं॑ंचता है, जिसके 
अजुखार प्रति मनुष्य की औसत वार्षिक आय अब ३६] ० है । 
इस प्रकार भारतबासी अपनो आय का १७, १८ फीसदी 
कर के खरूप में, राज्य काष को देते हैं । ब्रिटिश शासन के ऐसे 
मंहमे होने की दूगा में, प्रजा में खुख और शान्ति कैसे रह 
खकती है ! 


कक 


जम 
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नवा पारच्छद 
साबजनिक ऋण 


राज्य को ऋग को शावश्यकता-पहिले कह 
चुके हे कि राज्य को विविध काये' के सम्पादन के लिये, 
उनके ख़च की व्यवस्था करनी होती है, कर लगाने पड़ते हैं । 
ज्यों ज्यों खच बढ़ेगा, कर बढ़ाने होंगे। पहले तत्कालीन करों 
की मात्रा या संख्या बढ़ा कर अधिक आय प्राप्त करने का 
प्रयल किया जाता है | परन्तु जब खर्च इतना अधिक बढ़ जाता 
है. कि उसको पूरा करने के लिये करों के बढ़ाने की गुञ्ञायश 
न हो, अथवा जब फोई खच इस प्रकार का हो कि उसके लिये 
कर लगाना उचित न समझा जाय, तो राज्य की ऋण लेने की 
आवश्यकता होती है। 


राज्य को ऋण लेने को सुविधा -सहकारी स- 


मितियों या व्यापारिक कम्पनियों की भांति रज्य की 
साख, व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। उसे पूँजी, अधिक 
मात्रा में ओर कम खूद पर मिल सकती है | यदि ऋण बहुत ही 


-अधिक लिया जाय तो यह छुविधा कम हो जायगी। जब 
, किसी देश'को मारो हालत अच्छी न हो, द्िसाब साफू न 


रहता हो या अशान्ति और युद्ध की अवस्था हो, तो भी ऋण 
१२ 
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छेने की सुविधा कम हो जाती है। पराधीन देश की सरकार 
शासक देश से अथवा उसकी साख पर ऋण ले सकती है । 


हम पहले बता आये हैं कि कई वर्षा' से भारत सरकार 
का खर्च उसकी आय से अधिक हो रहा है, नये नये कर 
लगाने पर भी उसे घाटा रहता है, ऋण बढ़ता जाता है। परन्तु 
भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार की साख पर, ऋण लेने को 
सुविधा बनी हुई है । ह 


सावधानी को झावश्यकता-परन्तु खुबिधा होने 
पर भी राज्य को अन्धाघुन्ध ऋण नहीं छेते रहना चाहिये।, 
ऋण देने वाले पूंजीपति केवछ खूद का द्वी लाभ नहों सोचते, 
चरन अपने व्यापारिक ओर राजनैतिक अधिकारों को बृद्धि का 
भी लक्ष्य रखते हैं । इस प्रकार ज्यों ज्यों किसी देश पर ऋण 
का सार बढ़ता जाता है, वह आर्थिक और राजनैतिक, दोनों 
दृष्टियों से अधिकाधिक पराधोन होता जाता है। जेसा कि 
हमने अपने “भारतीय अर्थ शास्त्र! में लिखा है, भारत सरकार 
पर गोरे व्यापारियों का प्रभाव प्रसिद्ध है, उनके सामने प्रायः 
भारतवासियों के हिताहित का विचार नहीं होने पाता । जब 
कभी कोई राजनैतिक खुधार की बात डठती है, तो विदेशी 
पूंजी वाले हमारे भविष्य का निर्णय करने का अधिकार 
मांगते हैं । अस्तु, ऋण लेने में सावधानी रखने को बड़ी आव- 
श्यकता दे । 
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किन दशाओं में कण लेना बेहतर है ! -- साधा- 
'श्णतया दो दशायें ऐसो हैं जिनमें घन प्राप्त करने के लिये, राज्य 
'को, नये कर लूगाने की अपेक्षा, ऋद्ण लेना बेहतर है--- 


(१) जब राज्य नहर या पुल आदि ऐसा साव॑ज्ञनिक निम्मौ ण 
'कार्य करे जिनसे महछूल आदि की आय हो, अथवा जब चह 
लद्योग धन्चधों की बृद्धि तथा व्यापार की उन्नति के ऐसे उत्पा- 
दक काये” क[ संचालन करे जिनसे देशवासियों को धन-बृद्धि' 
हो और काहान्तर में राज्य की, करों से प्राप्त आय खय॑ बढ़ 
जाय । ऐसो दशा में आवश्यक्र घन, कर-इद्धि से प्राप्त करना 
बुद्धिमानी नहीं है; हाँ राज्य को, प्राप्त होने वाली आय का 
बड़ी सावधानी से अनुमान करना चांहिये । 


(२) जब राज्य पर किसी दूसरे राज्य का आक्रमण या 
अकालऊ आदि किसो ऐसे आक्प्रिक वप्रय का भार आ पड़े, 
जिसकी बार बार पुनरायृत्ति की आशा न हो। ऐस्ो दशा में 
भो ऋण लेना ही उचित होगा, क्योंकि कर रहूगाने और फिर 
जददी उसे हटाने से राजस्व के क्रम में बड़ी गड़बड़ मचती है 
आऔर करों की समानता घटती है । 


दूसरों को परतंत्र करने वाले युद्धों के लिये अथवा अन्य 
अनुत्पादक कार्यो के लिये, अपने सिर पर ऋण का भार 
बढ़ाना ऋदापि उचित नहों । 
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सारत का साबंजनिक ऋणा--भारतवष के साव॑- 

जनिक ऋण का बीज ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने बोया और उसी 
ने इसके वृक्ष को बढ़ाया । कम्पनी अन्त होने के समय पालि- 
मेंट ने उसकी जड़ नहीं काटी, उलटा डसे ओर सुरक्षित कर 
दिया । पार्लिमेंट के समय में इसकी खूब वृद्धि हुई है । 

इस ऋण का यह तो कारण है हो, कि राज्य ने इतना 
रुपया व्यय किया कि नये नये करों के लगाने ओर बढ़ाने पर 
भी उसका पूरा नहीं पड़ा। इसके अतिरिक्त यह बात विशेष 
रूप से स्मरणीय है कि भारतवर्ष को अपने पराधीन होने का 
सघूलल्‍्य भी खय्य॑ चुकाना पड़ा है। पुनः एशिया के कई स्थाने$ में... 
और अफ्रीका के कुछ थानों में भी, अड्गरेजें का ब्यापारिक: 
और राजनैतिक आधिपत्य स्थिर करने में भी प्रायः भारतवर्ष के 
हो द्वृव्य और सेना का उपयोग हुआ है। इस बात की पुष्टि 
के लिये हम 'खाथ! ( चेत्र १६७६ वि० ) के आधार पर कुछ 
' घटनाओं का वर्णन करते हैं । 


भारत पर कंम्पनो के युद्धों का भार-ईस्ट इंडिया 
कम्पनी इंगलेंड के राजा की अतितिधि थो । डसने इड्लंड के 
शत्रु फ्रांस से, और फ्रांस से सहायता प्राप्त भारतीय नरेशों से 
कई युद्ध किये । [वह इनका भार न डठा सकी, ऋण अस्त 
.डूं। गयी । सन्‌ १७६५ ई० में बंगाल को दीवानी प्राप्त कर लेने 
धुर उसने अपने ऋण का भार इस प्रान्त से होने चालो आम- 
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दूतो पर डाल दिय।। वासरुतव में यहां से हो भारत का साब॑- 
जनिक ऋण आरम्भ होता हैं। पीछे बंगाल की आय की 
सहायता से मैसूर के नवाबें को मैम सम्पत्ति हड़प की गयी 


ओर मैसूर की आय का उपयोग करके मराठें के राज्य का 
अन्त किया गया। 


सिंहलद्वीप, सिंगापुर, हांकांग, अदून और रंगून खब ही 
अदेश इंगलेड ने भारत की सेना और घन के द्वारा जीते हैं। 
अफुगानिस्तान/ चीन, वर्मा और ईरान से अडुरेजों ने युद्ध 
किये, उनमें रुपये की जरूरत हुईै। कम्पती का उद्देश्य रुपया 
क़माना था, वह इकुलेड से तो घन छाकर यहां लगाने वाली 
थी ही नहीं । बध, इन सब युद्धों में भी भारत के ही द्व॒व्य 
ओर सेता का उपयोग किया गया। इस प्रकार भारत पर 
ऋण-भार बढ़ता गया। 


. करुपनी' के कोरोबार का भार--कस्पनो ने अपना 


जो कारबार सेंटहलीना, वेवकूछत, मलकका, प्रिंस आफ वेडस 
द्वीप, भोर कानटन में चला रखा था, उसकू। सब व्यय भार, 
और अड्ूरेजों ने जो आक्रमण उत्तमाशा अच्तरीप, मनिन्ठा 
मारिशश तथा मलकका टापुओं पर किये थे, उन सब का खर्च 
भो भारत के मत्ये मढ़ा गया, यद्यपि इनमें से कुछ पर तो 
मरतवर् में आने से पहिले हो, कम्पती ने दयापोरिक दैतुओं के 
लिये अपना अधिकार जमा रखा था ! 


ही. ही ही कही. ह? हरींक ही डी अर लय करी २ 73५ «दा _०यत्नूलभ॥ 


१८२ भारतीय राजस्व 
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ईस्ट इंडया कम्पनी को सन्‌ १८१३ ई० तक भारतचष 
में व्यापारिक अधिकारों के अतिरिक्त राजनेतिक सत्ता प्राप्त 
रही ओर उसने अपने इन दो खातों का हिसाब अछूग न 
रख कर अपने विविध प्रकार के व्यापारिक और युद्ध 
सम्बन्धी ऐसे व्यय के भार को भी शासन सम्बन्धी ही दर्शा 
कर, भारत के मत्थे पटक दिया, जिसका भारत के हित से कुछ: 
भी सम्बन्ध न था, अथवा बहुत द्वी कम था । 


कमरूपनो के पुरष्कार का भार--सन्‌ १८१३ ई० से 
कम्पनी को केवल चीन में व्यापार करने का अधिकार रह गया 
था, सन १८३३ ई० में चह भी हटा दिया गयां। अब से कम्पनी” 
भारतवर्ष को शासक समुदाय मात्र रहो। उसकी सम्पत्ति 
भारत सम्नाद को दी गयी । उसके ऋण ओर दायित्व का भार 
भारत के सिर डाछा गया। निश्चय हुआ कि इडुलेंड की पूंजी" 
पर १०॥ प्रति सैकड़ा ( कुछ लूगभग ६४३ लाख रुपया ) प्रति वर्ष 
दिया ज्ञाबे । सन्‌ १८७३ ई० के बाद पार्लियामेंट चाहे तो पूंजी 
के हिस्सों के प्रति एक हज़ार रुपये के बदले दो हजार रुपये 
( अर्थात्‌ कुल १२ करोड़ रुपये ) एक साथ देकर मुनाफे से 
छुटकारा पा सके । कम्पनो की व्यापारिक सम्पत्ति में से दोः 
करोड़ रुपया निकाल कर कम्पनी के पू'जी के धन को निप- 
डाने के लिये एक नया खाता रखा जावे, यदि कम्पनी को 
किसी समय वार्षिक मुनाफा न मिल सके तो वह इस खाते में: 
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लरि ,रीय ,रिजरीक हट १ भ,/ ९, ८ , 


से दिया जावे । कम्पनी के व्यापार विभाग के कर्मचारियों को 
डचित घुआवजा दिया जावे । 

इस प्रकार भारतवंध ४० वर्ष तक ६३ लाख रुपया प्रति च्ष 
वांषिक मुनाफे के नाम से देता रहा। सन्‌ १८७३ ई० में ऋण 
चुकाने वाले फंड में १५ करोड़ रुपया नहीं हो सका, जैसी की 
पूव में आशा की गयी थो । कमी को पूरा करने के लिये भारत 
मंत्री ने भारत के जिम्मे ४॥ करोड़ रुपया ओर, सावंजनिक 
ऋण के नाम से मढ़ दिया । 

कम्पनी बहुत सी बातों में भारत के लिये. एक असह्ाय और 

अन्याय युक्त सार थी | सन्‌ १८३३ ई० में ज़ब उसके व्यापारिक 

अधिकारों का अन्त किया गया तो उचित तो यही था कि 
भारतवर्ष को उस बोर से मुक्त करने का प्रयत्न किया जाता, 
परन्तु यहां उसे स्थायी रूप से भारत के गछे मढ़ दिया ओर 
कुछ अंशों में उसे बढ़ा भी दिया । 


होम चार्जज” का डढलेख पिछले परिच्छेद में किया जा 

चुका है । चह भी सावज़निक ऋण की उत्पत्ति या वृद्धि में बहुत 

सहायक हुआ है । रेलों ओर नहरों के लिये भी ऋण छेना पड़ा 

है। रेलों में अन्धाधुन्ध खर्च हुआ, और कई वष अपार हानि 
जठानोी पड़ी । 

खसिपोहो-विद्रोह का भार--खन्‌ १८५७ ई० में भा- 

रत में सिपाही-विद्रोह हुआ। इसके भिन्न भिन्न कारणों के 
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व्यारे में भले ही मत भेद हो, यह निश्चित है कि यदि अधिकारो 
अधिक खार्थो न होते और प्रज्ञा से डब्चित व्यवहार करते रहते, 
तो इस विद्रोह की सम्भावना बहुत कम होती। असरूतु, विद्रोह 
सफल हो, या विफल, इसके होने का उत्तरदायित्व अधिकारियों 
पर है ।* परन्तु अधिकारी-पक्ष-प्रधान सरकार ने उन्हें तो 
क्षमा कर दिया और उसके दमन करने का सब भार भारतवर्ष 
पर डाल दिया। इस लिये अगले वध ऋण की मात्रा ओर 
बढ़ गयी । 


पा लियामेंट का ससय--यह बड़ा भारो ऋण चाहे 
वह कम्पनी की एशिया, येारप या अफ्रीका महाद्वीप में लड़ी : 
हुई लड़ाइयें के कारण बढ़ा हो, चाहे 'होम चार्जेज' के नाम 
से दी जाने वाली बाघिक रकम के कारण बढ़ा हो, अथवा 
सन्‌ १८५७ ई० का सिपाही विद्रोह हो इसकी अपार वृद्धिका 
हेतु हो, सन्‌ १८५८ की नयी सरकार को उसी समय हस्तान्त- 
रित किया गया जब भारतव्े का साम्य-चक्र कम्पनी के हाथ 


९ महाशय जाह्य बाइट ने कहा था, “मेरा विचार है कि सिपाही 
विद्रोह के दुमन करने में जो'४० करोड रुपया व्यय हुआ है, उसे भारतवा« 
सियें के सिर मढ़ना उनके ऊपर असह्य बेक होगा। विद्रोह, पालियामेंट 
के कुशासन और अड्डरेजों को दु्नीति का परिणास है । यदि प्रत्येक मलुभ्य 
के साथ न्याय किया जाय ते इसमें सन्देह नहीं कि ये ४० करोड़ रुपये इस 
देश (.इंजुलेंड ) की प्रजा से कर द्वारा प्रसूल होने चाहिये,। 
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से निकल कर साप्राज्षी के हाथों में पहुंचा । सन १८५८ ई० 
में सन्‌ १८३३ ६० की बात दोहरायी गयी । उक्त व में 'सारत 
की सुव्यवस्था ओर सुशासन के लिये” पास किये हुए ऐेक्‌ में 
लिखा है कि “ईस्ट इंडया कम्पनी के मूल घन पर का मुनाफा; 
और तमाम तमस्खुक, बांड और अन्य सब ग्रेट ब्रिटेन के ऋण 
तथा भै।म विभाग के सब प्रकार के ऋण तथा कम्पनी के ओर 
अभी सब प्रकार के देय ऋण, भारत के राज्य कर की आय से 
दिये जावेंगे और दिये जाने योग्य हैं ।” 


क्रमशः भारत का शासन व्यय बढ़ता गया । राजस-सदस्य 
ने आय का अनुमान कम ओर व्यय का अनुमान बहुत अधिक 
करके करों को दर ऊँची रवखो | इस से बोसवों सदी के प्रथम 
दस वर्षो में सरकारो बचत का ओखत चार करेड़ रुपये रहा । 
सरकार ने फिर भी करों को कम करने का विचार न किया, 
ओर न बचत के रुपये से देश में शिक्षा ओर स्वाख्य का विशेष 
प्रबन्ध किया । उसने प्रायः बचत के रुपये को अनुत्पादक ऋण 
कम करने के काम में लगाया। महायुद्ध के समय में द्रिद्र 
भारत-सरकार ने धनी ब्रिटिश सरकार को डेढ़ सै करोड़ 
रुपया दान! दिया। इस रकम से भारत-सरकार के अनु- 
त्पादक ऋण में इतनी वृद्धि ओर ही गयी । 
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रह #हक हम अभा जाके कण #रे न 


ऋण का व्यौरा--सन्‌ १६२२-२३ ई० के आय व्यय 
के अनुमान में सावज़निक ऋण इस प्रकार दिखाया गया था-- 


पोंडें में; २९,४२,५७-४४५ पेड 
अथांत्‌ 
रूपये में-. 
नया ऋण 
छः फीसदी सूद वाला 
साढ़े पांच ? » 


पांच 99. $9% 
सार' 5 हि 
साढ़े तीन 5” ४ 
तीन. १5. 79? 
अन्य ऋण 
अध्यायोी ऋण 


छः फीसदी सूद चाला 
साढ़े पांच  ल न 
टेजरो ( कोष ) बिल 
सव॑ साधारण के नाम जारी किये 
कागज्ी मुद्रा चलन कोष 
खाते जारी किये 
सेविंग बंक की जमा 
डाकखाने के केश सार्टिफिक्रेट 


याग 
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सूद का हिसाब--केन्द्रीय व्यय में सावंजनिक ऋण 
के सूद का हिसाब दिया गया है। वहां उसकी रकम १४-०२ 
करोड़ रूपये दिखायी गयी है। यह सूद अनुत्पादक ऋण पर है, 
अतः यह रकम व्यथ्थे जाती है। बिदित हो कि उपयुक्त रकम 
दिखाते हुए कुल खूद की रकम में से रेल, आबपाशी, डाक 
ओर तार की मद्दों के, तथा प्रान्तीय सरकारों से लिये जाने 
वाले सूद की रकम घटा दी गयी है | अन्यथा उस वर्ष का कुछ 
खूद ३३॥ करोड़ रुपये से अधिक बेठता है । 
अधिकारियों के अन्धाधुन्ध खर्च के कारण, नये नये करों 
के लगते हुए भी देश पर, सूद्‌ पर लिये हुए ऋण का भार बढ़ता 
जाता है। नेताओं को इसकी चिन्ता होनी अनिवार्य थी। अतः 
गत गया की कांग्रेस में यह प्रश्न उठा | 
कांग्रस का मस्ताव; देश भावी ऋण का 
उत्तरद्यता नहों- गया कांग्रेस (सन १६२० ई० ) में यह 
स्वीकृत हुआ है कि क्‍यों कि सरकार ने अकारण ही सैनिक तथा 
अन्य अपव्यय बढ़ा कर देश पर अपरिमित भार छाद्‌ दिया है, 
ओर क्योंकि सरकार अभी तक उस व्यवस्थापक सभा के 
आधार पर अपव्यय कर रही है जो जनता की बहु-संख्या, 
अथवा किसी संतोषज्ञनक संख्या की प्रतिनिधि संस्था! नहों है, 
जैसी कि पहले घोषणा की गयी थी, और सरकार को यदि 
इस तरह अपव्यय करने दिया गया तो भविष्य में भी जनता ' 
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को खुख ओर सम्तद्धिपूण जीवन व्यतीत करना असम्भव हो कु 
जायगा, इस लिये यह आवश्यक हो गया है कि सरकार की 
इस अजुत्तरदायी चार को रोका जाय । यह कांग्रेस घोषणा 
करती है कि राष्टीय बहिष्कार करने पर बनाई हुई अथवा बनाई 
जाने वाली व्यवस्थापक्र सभाओं का भविष्य में राष्टू के नाम 
'पर ऋण लेने का अधिकार स्वीछार नहीं किया जायगा । यह 
कांग्रेस संसार को सचेत करतो है कि अब से जो ऋदण लिया 
जायगा, उसका खराज्य होने पर भारतवष देनदार न होगा, 
अब तक जो ऋण, ग़रूत या सही, के लिया गया है, उसे, 
देश देगा | 
ऋण टूर किस मकार हो [--यदि कांग्रेस में 
प्रतिध्चनित भारतीय जनता के मत का विचार करके 
सरकार अपना खर्च परिमित रखे तो ऋण बढ़ाने की आव 
आयकता ही न हो । परन्तु ऋण की वतंमान मात्रा भी तो इतनो 
है कि उसके सूद के कारण देश की आर्थिक उन्नति में बड़ी 
चाधा उपस्थित हो रही है। इसे किस प्रकार दूर किया जाय ! 
इस विषय में ता० २७ मई सन्‌ १६२३ ई० के “यंग इन्डिया?” 
के राजस्व ओर अर्थ सम्बन्धो सप्लोमेंट के केखक के निमत 
लिखित विचार विचारणीय हैं । 
, १--इंगलेंड भारत से वह ऋण वापिस लेना छोड़ दे जो 
'डसके हित के लिये लिया गया है | यह रकम ३०० करोड़ रुपये 
के रूगभग होगी । हमें इंगऊेंड का ३६०. करोड़ रुपये देना है । 
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यह रकम १२.००० करोड़ रुपये के कज़दार इड़्लड के लिये 
छोड़ देनी बहुत कठिन नहों है । 


२--तथापि, यदि यह न हो तो इंगलेंड भारत सरकार को 
ही ऋण मुक्त होने के लिये यथेष्ट उपाय काम में लाने में, 
सहायक हो । 


( क ) जिन आदमियों की जमीन आदि का आमदनी पर 
आय-कर नहों रूगता, उन पर मालगणुजारी के अतिरिक्त अन्य 
लोगों की तरह आय-कर भी लरूगाया जावे ।* इस से प्रति वर्ष 
लगभग १८ करोड़ रुपये की आय होने का अनमान है । 


( ख ) सब ऋण के खूद की दूर ४ फीसदी कर दी ज्ञाय। 

इससे प्रति वर्ष ८ करोड रुपये का बचत होने की अनुमान है + 

( ग) जो लोग भारत सरकार से सूद की आमदनी लेते 

हैं, उनकी आमदनी पर भारत-सरकार टेक्स लरूगावे, चाहे वे" 

मार तवष से बाहर भी रहते हों । इंगलड ऐसा करता है, भारत 

वर्ष को भी ऐसा करने में विशेष आपत्ति नहों होनी चाहिए ॥ 
इससे प्रति वर्ष ७ करोड रुपये की आय होने का अनुमान है । 
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*सालगुज़ारी देने वालों में कुछ आदमी सरकार के उपज के हिसाब से 
बहुत अधिक मालगुज़ारी देते हैं; कुछ, कम । उन पर आय-कर लगाने 
में इस बात का लिहाज़ रखना होगा। परन्तु सालगुज़ारी लेना ही कहाँ 
तक उचित है, इस विषय पर मतभेद है, हम अपनी सम्मति अच्यन्नः 
यपुकटठ कर चुके हैं । - छेखक । 
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यह सब पिछाकर १८+८४+४७४८-३०करोड़ की आमदनी या 
बचत भारत-सरकार को प्रतिवर्ष हो ,सकती है। यह केवल ऋण 
को चुकाने में ही काम में लाई जाय । आशा है, सरकारी अधि- 
कारी तथा प्रज्ञा-प्रिय नेता इस विषय का यथेष्ट विचार करके 
देश को ऋण के भयंकर यो से युक्त करेंगे । 


दसवा परिच्छेद 
स्थानोय राजस्व 


केन्द्रीय और प्रान्तीय राजस्र का वर्णन कर चुकने पर अब 
स्थानीय राजख का वर्णन किया जाता है । 
स्थानीय काया को विशेषता--नगगें और देहातों 
में बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें संगठित रूप से करने की 
आवश्यकता होती है) सड़क बनवाना नालियाँ बनवाना और 
साफ कराना, बालकों का शिक्षा का प्रबन्ध करना आदि ऐसे 
कार्य है जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति पृथक प्रथक रूप से अच्छ्छी तरह 
' सम्पादित नहीं कर सकता | परल्तु केन्द्रीय या प्रान्तीय सर- 
'कार द्वारा भी ये यथेष्ट रूप में नहीं किये जा सकते । क्योंकि 
. इनमें निरीक्षण या देख भालू की बहुत आवश्यकता होती है, 
ओर देश भर के खब नगरों या देहातों में ये कार्य एक ही 
जरह होने के खाद पर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार मित्र 
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भिन्न प्रकार के होने की आवश्यकता होती है।इस लिये 
किसी नगर या देहात के ऐसे काय उसो स्थान के निवासियों के 
प्रतिनिधि विशेष उत्साह और कुशलता पूर्वक करा सकते है । 
स्थानों शोर अन्य राजस्व सें भेद --स्थानीय 
राजस्व में ओर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय राजस्व का भैद 
जानने के लिये हमें स्थानीय संस्थाओं के ओर प्रान्तीय' तथा 
केन्द्रीय सरकार के कामों के भेद पर विचार करना चाहिए 
१-स्थानीय संस्थाओं के कार्य का विस्तार कम होता है | 
२५--स्थानीय संस्थाओं के काय का सम्बन्ध किसी खास 
' जिले अथवा उसके भो किसी एक भाग से रहता है । 
३--केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय व्यवस्था से संख्थाओं की 
शक्ति पर बहुत निमन्‍्त्रण रहता है। 
४--स्थानोय संस्थाओं कार्य बहुधा आश्िक प्रकार के होते 
है! और उनसे होने चाले लाभ की कुछ पाप है। सकती है । 
स्थानीय संस्थाओं में काय करने से सावसाधारण को 
राजनैतिक कार्यों की ब्यवहारिक शिक्षा मिलती है। यद्यपि 
प्रान्तीय सरकार इन पर निमन्त्रण अधिकाधिक रखने का 
विचार करती है, तथापि .इनके काय॑ क्षेत्र को विस्तृत करने 
की प्रवृति रहती है। 


स्थानोय राजस्व का आदश--सखथानीय स्वराज्य' 
पूर्ण रूप से होने की दशा में स्थानीय राजख का आदर्श यह है 
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कक तक ही किए 47 कि ऋी ढक कीफे का] 


कि प्रत्येक स्थानीय संस्था अपनो सीमा में रहने वाले आदमियों 
से अपने कर वसूल करे, उस उस सीमा में उन करों से प्राक्त 
आय को अपने नागरिकों के छित के लिये, व्यय करने का अधि- 
कार हो, वह इन करों को अपनी इच्छा से अपने साधनों या 
आवश्यकताओं के अनुसार घटा या बढ़ा सके। उसके कार्य 
क्षेत्र की सीमा देश के साधारण नियम से निश्चित हो । निस्सं- 
देह प्रत्येक स्थानीय संस्था का एक ऐसे क्षेत्रफल में होने वाले 
कार्यों से सम्बन्ध रहना चाहिये जो, उसके कार्यों का उद्देश. 
पूरा करते हुए, कप्त से कम हो । प्रायः एक स्थानीय संस्था की 
सीमा एक नगर एक बड़ा गांव, या दो तीन छोटे छोटे गायों 
का समूह समभ्ती जाती है। 


स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं और सरकार 
का राजरूव-सम्ब न्ध॑---राजस्व के विषय स्थानीय खराज्य 
संस्था और केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध निम्ध 
लिखित प्रकार का हो सकता है। 


१--सरकार, संस्थाओं से वसूल किये जाने वाले करों का 
स्वरूप, तथा उनकी रकम निर्धारित कर दे, या केवल कर दी 
निर्धारित करे और यह अधिकार संस्थाओं को दे दे कि वे उससे 
अन मति लेकर करो से होने वाली आय को घटा बढ़ा सक। 
इस दशा में संस्थाय राजस्व के सम्बन्ध में सरकार के आधोन 


ु रहेंगी । 
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२--सरकार, करों का खरूप ओर उनसे चसूछ की जाने 
वाली रकम निश्चित करने का अधिकार संस्थाओं को ही दे 
दें । इस दशा में संस्थायें, राजस्व के सम्बन्ध में स्वाधीन रहेंगी । 

यद्यपि इस बात का बिचार किया जाता है कि संस्थायें 
अपनी आय को बढ़ावे, तथापि अभी तक वे सरकार की सहा- 
यता का बहुत आश्रय लेती हें । उनकी अपनी आय इतनी नहीं 
होती कि वे अपने निरंतर बढ़ने वाले कार्यों को भली भांति 
चला सके, इस लिये जब कभी उन्हें सरकार से यथेष्ट सहायता 
नहीं मिलती तो वे बहुत आपत्ति में हो जाती हैं । 

बड़े बड़े कामों के लिये संस्थाओं को बहुधा ऋण लेना होता 

ह है | भारतवष में यह ऋण प्रायः सरकार से लिया जाता है । 


स्थानोय करों का विवेचन--कर सम्बन्धी नियम 
पहिले दिये जा चुके हैं । करों का साधारण विवेचन भी हो चुका 
है | यहां स्थानीय करों के सम्बन्ध में दे! एक विशेष बातों का 
उल्झेख किया जाता है। 
कई प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं की अधिकतर आय उस्स 
महसूल से होती है जो ( भारतवर्ष के ही ) दूसरे स्थानों से 
उनकी सीमा के अन्दंर आने वाले माल पर रूगता है। इसे 
चुंगी कहते हैं । यह कर स्थानीय उपभोग पर लगता है | पर 
जिन स्थानों से माल आता है, उन पर भी इसका प्रभाव फ्ड 


सकता दे |. 
९$९-| 
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पाश्चात्य देशों में आन्तरिक व्यापार की खूब उन्नति 
हो गयी है । नगरों में सड़कों का जारूसा बिछा हुआ है और 
प्रत्येक एक दो खास चीजों के बनाने में लगा रह कर, अपनी 
शेष सब आवश्कताओं की पूत्ति दूसरे स्थानों से माल मँगाकर 
करता है । ऐसी दशा में चुंगी गाने कां कार्य बहुत अछुविधा 
जनक और अपरिमित व्यय-साध्य होता है। परन्तु भारतवर्ष 
में यह बात नहों है । 

व्यापार धन्धों पर रूगा हुआ कर यदि वह समुचित विचार 
पूर्वक निर्धारित किया गया हो, तो खुगमता पूर्वक चसखूल हो 
सकता है ओर व्यापार घन्धों में विशेष बाघक भो नहीं होता । 
यही बात नलऊू, रोशनी बाज्ञार आदि के महसूल के सम्बन्ध में 
कही जा सकती है । 

मकान के कर का वर्णन पहिले द्वो चुका है। यदि मकानों 
की मांग बहुत हो तो मकान का मालिक इस कर को किराये- 
दूर पर डाल सकता हैं, अन्यथा उसे ही देना पड़ता है । | 

कुछ स्थानों में यात्री कर लिया जाता है। इसका भार 
वहां आने वालों पर पड़ता है, ज्ञो यह समझा जाता है कि उन 
स्थानों से छाभ उठाते हैं। यह कर प्रायः रेलवे महसूल के साथ 
खुभीते से वसूल कर लिया जाता है। 


भारतवर्ष की स्थानीय स्वराज्य संस्थायें--- 
प्राचीन समय में यहां चिरकारू तक स्थानीय कार्य, देह।तों- 
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जल आम्य संस्थाओं द्वारा ओर नगरों में ब्यापार संघो ( 7506 
2005 ) द्वारा होता रहा । भारतवर्ष देहातों का. देश है ! अब 
भी यहां ६०.५ फी सदी जनता देहातों में रहती है । पहले यहां 
का प्रायः प्रत्येक देहात अपनी शिक्ष खास्थादि को साप्ताजिक 
आवश्यकताये' सखयम्‌ पूरो कर लेता था। यहां को ग्रास्य पश्चा- 
ये बहुत प्रसिद्ध रहो है । प्रत्येक गांव की पंचायत रक्षायथ॑ 
धयुलिस रखती थी, छोटे मोटे कगड़ों का निपटारा करती थी, 
भूमि कर वसूल कर के राज्यकोष में भेजती थी शोर तालाब, 
पाठशाला, मन्द्रि, पुठ, सड़क आदि स्थानीय डउपयेगिता के 
सावजनिक कार्यों का प्रबन्ध करती थी | मुग्छ शासन में भी 
'थुंचायतों का काम जारी रहा, यद्यपि उनका महत्व धीरे धीरे 
घटता गया। पीछे वे लुप्त प्रायः हो गये । केवल थोड़े से चिन्ह 
शेष हैं, जो उनके उच्च आदर्श को स्मृति कराते हैं। अड्जरेज़ो ने 
ग्रायोन संस्थाओं की पुष्टि नहीं की, बरन्‌ उनके स्थान पर 
नवौन पोदों का बीज बोया, जिन्होंने अभी तक देश में अच्छी 
जड़ नहों पकड़ पाई है । 

अस्तु, सारतवष में वर्तमान स्थानीय संस्थाओं के निन्‍्म- 
लिखित भेद हें--- 


१--स्युनिसिपैछिटियां ओर कारपोरेशन, तथा नोटीफाइड 
रिया, 
२--स्थानीय ओर जिला बोर्ड, यूनियन कमेंटियां | 
३--पोर्ट ुस्ट 
अब इनका क्रमशः वर्णन करते हैं। 
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स्मृनिसिपेलिटियां झऔर कारपोरेशन--- 
सन्‌ १८४२ ई० बंगाल में और सन्‌ १८५० ६० भें समस्त 
भारतवष में स्युनिसिपैजल्लिटियां स्थापित करने के विचार से 
पेंक बनाया गया। इनकी कुल वास्तविक उन्नति सन्‌ १८७० ई० 
में, लाड मेयों के समय में हुई । सन १८८७४ ई० में छाड रिपन ने 
इनके अधिकार बढ़ाये, तब से इनका विशेष प्रचार हुआ है । 
प्रत्येक स्यूनिसिपेलटी को सीमा निश्चित की हुई है। जो 
छोग उसके अन्द्र रहते ओर उसे टैक्स देते हैं, थे. रेट पेयर * 
या कर दाता कहाते हैं । इन कर दाताओों में से जो निद्धारित 
चाषिक कर देते हैं अथवा जिनके पास जागीर है थे “ वोटर ? 
या मत दाता कहाते हें । इन्हें अपनी २ स्यूनिशिपेलटी के लिये 
मेम्बर ( स्यूनिसिपिक् कमिश्नर ) चुनने का अधिकार है । १८ 
वर्ष से कम उमर का अथवा निर्धारित गुणों से कम योग्यता 
वाला मलुष्य वोटर नहीं हो सकता । अधिकांश भारत में चुने 
हुये मेम्बर कुल संख्या के आधे से दो तिहाई तक है। सभापति 
बम्वई, मद्रास, बड़गर ओर मध्यप्रान्त के, प्रायः और सरकारी 
अधिक हैं | उपसभापति मेम्बरों में से ही निर्वाचित होते हैं # 
सभापति, उपसभापति तथा मेम्बरों की अवंधि तीन वर्ष कीं 
होती है । स्थुनिसिपैलिटियों के कर्मचारियों में सेक्रेंटरो का पदु 
भी बड़े महत्व का द्वोता है | 
तीन महा प्रान्तों--बड्भाल, बस्बई और मद्रास के प्रधान॑ 
बगरों अर्थात्‌ कलकत्ता, बस्बई और मद्रास शहर की स्युर्निक्ति 
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बल कारपोरेशन”? या केवल “कारपोरेशन” कहलाती हैं । इनके 
मेम्बरों ( कमिश्वरों ) को कॉंखिलर कहते हैं । अन्य अयुनिसखिये 
बलेटियों से, इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, और आय 
'व्यय तथा कार्य-क्षेत्र अधिक होता है |. 
काय-स्युनिसिपेलिटियों और कारपोरेशनों के मुख्य 
आय ये हें-- 
१--सर्व साधारण की खुबिधा की व्यवस्था करना--सड़के 
बनवाना, उनकी मरम्मत करवाना, गली कूचों सड़कों को 
सफाई और रोशनी का प्रबन्ध करना, पबलिक मक्कानात 
अनचाना । 
स्वास्थ्य रक्षा--ओषध शास्त्र के नियमानुसार दवा 
दारू देना, चेचकऊ और प्लेम के ठीकें तथा मैले पानी के बहने 
का प्रबन्ध करानां ओर छूत की बीमारियों को बन्द करने के 
लिये उचित उपाय काम।में काना। पीने के लिये खच्छ जलू 
( नल आदि ) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों में कोई 
हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलाई गई है; इसका निरीक्षण करना 
इस सम्बन्ध में फर्व्य त्रुटि के लिये किसी व्यक्ति पर म्यूनिसिफे 
ब्ठटी ५०) रू० तक जुर्माना कर सकती है । 
शिक्षा--विशेष कर आरंभिक शिक्षा के लिये पाद- 
शालाओं का समुचित प्रबन्ध करना। पहिले' अकाल के कष्ट 
सिवारण का कार्य भी स्यूनिसिषेक॒टियों के खुपुद था पर अब 
अह उनसे हंटा दिया गया है । 





ै१/?*घ एन धरम कक कर कक चर. 
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खासदनी के औओत 

( क ) चंगी ( अधिकतर उत्तर हिन्दुस्तान, बंबई व मध्य- 
प्रदेश में )) यह म्यूनिसिपेलिटी की सीमा के अन्द्र आने वाले 
माल तथा जानवरों पर रूगती है । 

( ख ) मकान और ज़मीन पर टैक्स ( मद्रास, बंबई, बड़गरू 
मध्यप्रान्त आदि में ))! यह सालाना किराये पर ८॥-फों सदी से 
अधिक नहों रूगाया जा सकता ॥ 

( ग) व्यापार धघंधों पर टैक्स ( अधिकतर मद्रास ओर 
संयुक्त प्रान्त में ) | 

(घ ) सड़क व पुछों पर महसूल ( विशेष कर मद्रास और, 
आसाम में ) । 

( डः ) सवारियों पर टेक्स, गाड़ी, इक्का, बर्गीं, साईकिल, 
मोटर तथा नाव आदि पर | 

( थे) नल, रोशंनी, पाखाने, हाट, बाजार, कसाई खाने कट 
महसूल । | 
( छ ) स्कूल फ़ोस, पशुओं पर टेक्‍्स । 

सरकारो सहायता 

सरकार की ओर से स्यूनिसिपेलटियों के 'छिये कोई 
चाधिक देनगी न्रियत नहों है; हां कुछ प्रांतों, के शिक्षा, 
अस्पताल. ॑ पशचिकित्सा के कार्य में आवश्यकता होते 
धर प्रांतिक संरकार आर्थिक संदायता देती है । इसी प्रकार जक 


जा 


किसी स्यूनिश्लिपेलटी को मेले पानी के बहाव के लिये 'साहि १० 
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बनानी होती हैं, अथत्रा ज़लू-प्रबन्ध का ऐसा कार्य करना होता 
है ज्ञो उसके संचित घन से न हों सके, तो प्रान्तिक सरकार 
उसके खच में हाथ बटाती है । कभी कमी भारत सरकार 
प्रान्तिक सरकारों के स्यूनिसिपेलटियों के निमित्त खास रकम 
' भ्रदान करती है । 

संख्या और जाय दयय--ब्रिटिश भारत के भिन्न २ 
प्रान्तों में कारपोरेशनों सहित म्थुनिसिपैलिटियों की सन्‌ 
१६१६-२० ई० की संख्या तथा उनकी आय ओर व्यय आगे 
दिये हुये नक्शे से विदित होगा । * विद्ति हो कि उनकी कुल 
आय का ३८ फी सदी रुपया कलकत्ता, मद्रास, बम्बई ओर 
रंगून, इन चार शहरों से ही चसूल द्दोजाता है | 


& खेद द्वे कि नवम्बर सन्‌ १९२३ ई० तक भी इसमें इस विषय को 
सरकारी रिपोर्ट ( 508005003 ० है [708; ५४०, प.) का नया 


संस्करण न मिझ सका । इस से विवश हो, हम सन्‌ १९ १९-२० ईं० के बाद 


के भंक नहीं दे सके । अअक 
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जाय व्यय की सद्ु-आगे दिये हुय नकशे रे यद 
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जन संख्या--सन्‌ १६१६--२० ई० में कुल म्युनिसिपै- 
लिटियों और कारपोरेशनों की स्तोमा में १ करोड़ ७० राख से 
अधिक अरथांत्‌ ब्रिटिश भारत की कुल जन संख्या के लगभग 
७ फीसदी आदमी रहते थे । ५४६ म्युनिसिपेटियों ओर 
कापोरेशनों में घीस बीस हजार से कम, ओर शेष १६३ में 
बीस बीस हजार या अधिक आदमो थे । 

कर को साचा--म्युनिसिपैलिटियों और कारपोरेशनों 
की सोमा में प्रत्येक आदिमी पर स्युनिसिपलठ कर की भोसत 
सन्‌ १६१६--२० ई० में सवा चार रुपये थी । भिन्न भिन्न क्षेत्रों 
में यह मात्रा पृथक्‌ पृथक है ओर कारपोरेशनों में बहुत अधिक 
है, उदाहरणारथे बम्बई शहर में, १६ रु० ६ आते, बम्बई प्रास्त में 
( बम्बई शहर छोंड कर ) ३० ६ आने, संयुक्त में३२ रु० ५ 
आने; बिहार उड़ीसा मे १रु० ६ आने । े 

म्युनिसिपैलिटियों ओर कारपोरेशनों पर लगरूग १५ करोड़ 

रुपये का ऋण है । इस ऋण का अधिकांश भार बम्बई और 
कलकरत्ते को कारपोरेशनों पर है। 


नेटोीफाइड शरिया--इन्‍्हें स्युनिसिपैलिटियों के 
थोड़े थोड़े से अधिकार होते हैं | ये उसी क्षेत्रफल में द्वोते हें, 
जहां बाज़ार या कसबा अवश्य हो, ओर जन संख्या द्स हज़ार 
से आधिक न हो | इनकी संख्या ओर सन्‌ १६१६-२० ई० की 
भाय और व्यय आगे दिये नक्शे से मात्दूम होगा । 


'खानोय राजस २०्ड्‌ 
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बोर्ड देहातों में स्थानीय स्व॒राज्य का आरम्भ स्यूनिसिपेल 
टियों के स्थापित होने के बहुत दिनें बाद हुआ । यहां स्वास्थ्य, 
खफाई प्रारंभिक शिक्षा तथा औषधादि का प्रबंध रखने के 
उद्देश्य से बोड” संगठित किये गये हैं | इनके अधिकार तथा 
आय यथेष्ट न होने से. इनका काय भी बहुत परिमित है। 
इनका शुभ सूचक श्री गणेश, लाड मेओ वे रिपन के समय में 
हुआ था अभमीतक यथेष्ट उन्नति नहों हुई ॥ 
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कहर #रन्‍प (8 सर हरी, अकेली, #7*के॥ कि दि) हक, अअय हम के 67१५), लगिकए ऋिक॥ हक #/ कक आय 7०%» /मिश, कर। और प॥ लीक, हतिय॥ आरवक तर ही #। #% #>े हपिट् जे फीकीक शक ही हट 8०, कद कान हपस पी, हरि #ग३ “आल परिण #ँ हॉम#शक, _#... बकरी किए औरक। करन, आम की मा ३ 


हर एक जिले में एक बोड रहता है प्रायः उसके अधीन दे 
या अशिक अधौन जिछा बोड्ड होते हैं | बंगाल, मदरास ओर 
बिहार उडोखा में यूनियन कमेटियां या पंचायते भो हैं । 
भारतवर्ष में २०० जिला बोडं, ओर उनके अधीन ५३२ 
अधीन ज़िला बोर्ड है । इनके अतिरिक्त १०५१ यूनियन कप्तेटिया 
हैं। बोंडों की सोमा में २९ करोड़ तीस छाख आदमी रहते हैं। 
बोर्डों के मेम्बघरों की संख्या सन्‌ १६१६--२० ई० में १५५७५ 
'थी, इनमें से 9,१३१ ( अर्थात्‌ ५9 फीखदो) निर्वाचित ओर 
३,७७५ नामज़द और १,६६६ अपने पद के कारण मेम्बर थे | 
बोढों को खझौय ठयय--प्रायः देहातों में फो घर 
कुछ हल्‍का सा टेक्स वसूल किया जाता है। वह स्त्रास्थ 
सम्बन्धी कार्में। में व्यय किया जाता है। अधिकतर आय उस 
महसूल से होती है जो भूमि पर ऊरूगाया जाता है भोरजो - 
सरकारो वाषिंक लगान के साथ ही प्रायः एक आना फ्री रुपये . 
के हिसाब से वसूल कर के इन बो्डों के दे दिया जाता है| - 
इसके अतिरिक्त विशेष कार्यो' के लिये सरकार कुछ रकम 
'पअदान कर देती है। आय के अन्य श्रोत तालाब, घाट, सड़क 
पर के महसूल हें |(आसाम प्रान्त को तोड़कर ) अधघोन जिला 
कोडों का कोई स्वतंत्र आय श्रोत नहों, उन्हें समय समय पर 
जिला बो्ों से ही.कुछ मिल जाता है। 
खनः १६१६-२० ई० में बोडों. की... कुछ आय ६२५६ ,काख 
अफ्ये हुई। प्रभ्वेक जिला बोड़ की ( उसके अथीनेजिका घोड़े 





सानीय राजस्त २०५ 
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सहित) आय की ओखसत पांच राख २२ हजार रू० थी । आसाम 
में जिला वोड नही है, वहां के आधीन जिंला बो्डों का 
आऔसत आय १ लाख ३२ हज़ार रुपये थी। उक्त वर्ष में बोड़ों 
का कुछ व्यय 990 छाख रुपये हुआ । देहातों की ज्ञन संख्या 
ओर क्षेत्रफल देखते हुए, उनकी आय व्यय बहुत कम है, यही: 
कारण है कि भारत वर्ष में स्थानीय स्वराज्य से पूर्ण 
लाभ नहीं हुआ है । 


ने।ट:-+आगे दिये हुए नव॒शे से यह मालूम हो जायगा कि 
मुख्य २ प्रान्तों के बोर्डों में किन किन मद्दों में आय और व्यय 
कुंछ रकम के किस अनुपात से हुआ । 








_आयकी मदद दलदी | चयकोमहद ली की मदद फीसदी व्यय की मदद कंगन 
प्रान्तीय महसूछ ३६.१ सिविल निर्माणकार्य | ३६५ 
घुलिस २.७ | शिक्षा ३८.२ 
शिक्षा २०.६ | खाध्य और चिकित्सा | १३.७ 
सिविल निर्माण काय| १६-६ | प्रबन्ध । श्ण 
विविध २४.० | विविध ६-१ 
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आते के... पड पद फिका फिल्ी थ फिड 


पोट टूस्ट--अदन ( जो शासन प्रबंध के लिये चंबई 
प्रात में सप्तका गया है), करूऋता बंबई मद्रास, चटरगांव, 
करांची और रंगून बंद्रों का स्थानिक प्रबंध करने वाली सं स्‍स्थाए 
पोर्ट टुस्ट कहोती हैं । ये टुस्ट घाटों पर माल गोदाम बनाते हैं 
और व्यापार के सुमीते के अनुसार नाव ओर जहाज्ञ की 
व्यवस्था करते हैं समुद्र तट, नगर के पास समुद्र भाग या नदी 
पर इन का पूरा अधिकार रहता है | इनकी पुछिस अलग रहती 
है। टुस्ट के समासद्‌ कमिश्नर या ट्सस्‍्टी कहाते हैं।सभमासदों 
में चेम्बर आफ कामसं जैसी व्यापार संस्थाओं के प्रतिनिधि 
होते हैं। कलकत्ते और कर्रावी में म्यूनिसिपेकछटियों के प्रति- 
निधि भी इनमें लिये जाते हैं।कलरकत्ते के अतिरिक्त सब 
पोर्ट दुस्टों में निर्वाचित मेंबऐों की अवेक्षा नामजद ही अधि- 
कतर होते हैं अधिकांरा मेम्बर यूरोपियन हैं। स्यूनिसिपेलदियों 
की अपेक्षा पोर्ट टुस्‍्टों में सरकारी हृष्तक्षेप अधिऋ है। ये ही. 
ऐसी खराज्य संखाए' हैं जिनके समासदों को कुछ भत्ता 
मिल्ठता है। माल की रूदाई उतराई, गोदाम के किराए तथा 
जहाज़ों के कर से जो आमदनी होती है वही इनकी आय है। 
इन्हें आवश्यक कार्य्यों के लिये कर्ज लेने का अधिकार है । 
सन्‌ १६१६-२० में टुस्टों की कुछ आय व्यय और ऋदण कितना 
था, यह आगे दिये हुए नक्शे से विदित हो जायगए--- 
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पोट टुरुद कि 8 ० 38 ला रू० 
कलकत्ता २२३ हर हक 
बस्बई २०२ १६३ १७८७४ 
मद्रास र्प्‌ २२ रै३७ 
करांची. - ४७ पर कर 
रंगून ५१२ 3० ब्६६ 
 चअथ्गांव १८ ६ हे 


पिछले दस वर्षों में इन पोर्ट ट्स्टों की आय ८६ फी सदी 
ओर व्यय ६२ फी सदी बढ़ा है । 


स्थानोय राजस्व और सुधार योजना--छुधार 
. योजना के रचयिताओं ने स्थानीय खराज्य संस्थाओं के सुधार 
का उत्तरदायित्व प्रान्तीय शासकों तथा खुधरी हुई व्यवस्था- 
पक परिषदों पर छोड़ कर कुछ प्रस्ताव मात्र किये हैं | उनके 
स्थानीय राजख सम्बन्धी प्रस्तावों का सारांश इस प्रकार है--- 
१--म्यूनिसिपिल बोडे' को कानून द्वारा निर्दिष्ट सीमा के 
अन्दर कर ऊहूगाने व कर बदलने का अधिकार हो। परन्तु 
ऋणग्रस्त बोर्ड कर बदलने में उच्च अधिकारी की आज्ञा दें । 


श्ण्प्र भारतीय राजस्व 
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२--जहां तक हो सके प्रांतिक सरकार स्थानीय बोडें 
को आय व्यय के सम्बन्ध में पूर्ण खतंत्रता दें; परन्तु बोर्ड 
निश्चित रोकड-बाकी अवश्य दिखा सर्क॑ और यदि वे ऋणग्रस्त 
हों अथवा कर्ंव्य विम्तुख हों तो उनके कार्य में सरकार हस्त- 
ध्लेप करे । 

३-प्रामों में पंचायतों की रीति को उन्नत किया जाय। 
जहां यह प्रथा सफलता पूर्वक काम करे वहां उन्हें छोटे मोटे 
फौज़दारी तथा दीचानी धमियोगों के फेसले का भी अधिकार 
दिया जाय और इसी प्रकार स्वास्थ्य तथा शिक्षा के सम्बन्ध 
में कुछ २ प्रबन्ध का अधिकार तथा किसी सीमा तक स्थानीय 
कर नियत करने की शक्ति भी दे दी ज्ञाय । ' 

खुधारों का कार्य बहुत शिथिल है | यदि्‌ यही गति रही तो 


न मालूम आदर्श कब प्राप्त होगा ? 


ग्यारहवां परिच्छेद 
आशिक स्वराज्य 


राजस्व का राज्य पद्धति से घनिष्ट सम्बन्ध है। अतः हम 
इस विषय को समाप्त करते हुए भारतवर्ष की राजनैतिक खितिः 
का, जहां तक डसका राजस्व से सम्बन्ध है, वण न करते हैं |# 
, # भारतवर्ष को . राज्य प्रणाली का सबिस्तार चणेन हमारी भारतीय 
शासन पुस्तक में किया हुआ है । 
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हसारो ग्राथिक पराधीनता--भारतंवंर्ष अभी एक 
परांधीन देश है, इस पराधीनता का एक मुख्य अंग हमारी 
आर्थिक पराधोनता है। हमें अपनी इच्छानुसार अपने देश की 
आय बढ़ाने व ख़र्च घटाने का अधिकार नहों । नये झुधारों के 
बाद भी हमें आधिक दृष्टि से क्या अधिकार मिला है ? भारत- 
सरकार के अंकों फो देखिए सन्‌ १६२३-२४ में वह लगभग 
१३६१ करोड़ रुपये खर्च करने असुमान का करती है, इसमें सेवा 
के ६७.८१ और सूद के १७२२ अर्थात्‌ कुछ ८२ करोड़ पर दंयव॑- 
स्थापक सभा को कुछ अधिकार है ही नहों, शेष के सम्बन्ध 
, में भी बजट के नियम देखिए, जिस ख़र्च की रकम कानून से 
निर्धारित हो, सप्रनाद या भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त अधिकारियों 
का वेतन ओर पेशनें, चोफ कमिशक्षरोें भौर जुडीशल कमिश्नरों 
का बवैतन आदि के सम्बन्ध में सभा को कुछ बोलना नहों 
चाहिए || इसके अतिरिक्त जिस खच को फॉंसिल युक्त ग॑ बनर 
जनरल धामिक, राजनैतिक या रक्षा सम्बन्धी ठहरा दें, उसके 
सम्बन्ध में भी व्यवस्थापक सभा की ज़बान बंद कर दी गई 
है । इतने अपवादों के बाद फिर व्यवस्थापक सभा को राह के 


लिये रहता द्वी क्‍या है ! 


प्रान्तों का दाल लीजिए। संयुक्त प्रान्‍्त के उदाहरण मैं हमें 
कह चुके हैं. कि वास्तव में व्यवस्थापक सभा सम्पूण खर्च के 
पएुक-चै।थाई से सी कम पर अधिकार रखती है। इससे मिलतों 
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कफ 


जुछती दशा दूसरे प्रान्तों की है। कया यही प्रान्तिक खराज्य 
( ए7०एापरटांछ) 0700०7079 ) है? 


स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं पर द्वष्टि डाले; प्रथम तो इनकी 
आधिक शक्ति ही अपेक्षा-कृत बहुत क्षद्र सी है। पुनः ट्स्ट 
अर्थ-सरकारी खोकार ही किए जाते हैं, कारपोरेशनों के आय 
व्यय में भी सरकार का बहुत कुछ हस्तक्षेप है । स्युनिसिपलि- 
टियों ओर बोडी में सिद्धांत से स्वराज्य होने पर भी कलेक्र 
आदिकों की उनमें भी ,खूब चलती है। 


इन सब बातों से हमारी आधिक पराधीनता का स्पष्ट 
प्रमाण मिलता है। दमें विदेशी मार पर कर छगाने का. 
अधिकार नहों । इससे मैंचेस्टर तथा लूंकाशायर के ब्यापा- 
रियों का चुकुसान होगा । हां, हमें उनका खाथं सिद्ध करने के 
लिए अपनी मिलों के खूत पर टैक्स अवश्य खीकार करता 
पड़ता हे । सरकार यहां से अन्न बाहर भेज दे, तो उसे बंद नहीं 
कर खकते । यदि वह हमारे नमक पर टेकस दूना कर दे, तो 
हम कुछ शोर मचाने के अतिरिक्त कोई कानूनी अधिकार नहीं 
रखते । हमारो पुकार खुनना-न-खुनना गौरांग श्रभ्ुओं की 
कृपा पर निर्भर है। हमारी गोदड स्टेंड्ड रिज़र्व आदि की 
- करोड़ों रुपये की रकम भारत-मंत्री के पास जमा रहती है 
उससे इंगलड के बड़े बड़े बेंक और घनी व्यापारी छाभ उदाते 
'हैं; निधन भारत अपने ही कोष का उपयोग नहों कर सकता | 
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यहां शिक्षा और स्वास्थ-प्रबन्ध के छिये घन नहों, उद्योग-घंधों 
की उन्नति के साधन नहीं । 
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इसका ५ रियास अधिक दुदे शा--वर्तम्ान शासक- 
पद्धति का मूल-मंत्र इंगलंड का हित है, फिर चाहे भारतवर्ष 
को उससे कितनी ही हानि क्‍यों न हो। परवशता ओर परा- 
घोनता से होने चाला अवश्यंभावी दुष्परिणाम देश का 
आत्मिक पतन है । इस बात का उल्लेख हम अपने 'भारतीय 
राष्टु-निस्मांण में कर चुके हैं। यहां उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न 
होने से, उसे छोड़ भी दें, तो हमारी इस समय आशिक दुरदंशा 
हो कया थोड़ी है ! यदि हम अपनो जबान से उसका वर्णन न 
भी ऋर सर्के, तो हमारे चेहरे ओर हमारे शरीर उसे हर समय 
करते ही रहते हैं । बीर प्रसविनी भारत-भूमिके पुत्रों में कोमलूता, 
कायरता भोर निर्जीत्रता देख कर कौन सहृदय दो भांसू न 
बहावेगा ? ज्ञों छांग ब्रिटिश शासन के अमन-चैन पर मुम्ध हैं, 
वे तस्वीर का दूसरा पहल्ूू भी देखें। बच्चे, बूढ़े, रोगियों और 
निधलों के लिये देश में दूध का भयंकर अभाव है; गौओं का 
शोचनीय हास हो रहा है । इसका उत्तरदाता कौन है? पुनः 
यह अब कोई रहस्य नहीं है कि 'हिन्दुस्थान के लाखों मनुष्यों 
को दोनों वक्त खाने को नहीं मिलता, ओर उनसे भी अधिक वे 
लोग हैं, जा हमेशा कम खाने से शरीर-पोषण-योग्य खुराक नहीं 
पाते--पा नहीं सकते । इसके सिवा दिन दिन भूकों मरते हुए 
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अं हनी कर कट के ही पड़ा के; #7 3 जि कटीय ऑफ कि करके के 


हिन्दुस्तान के भोतर लाखों गांवों में कितने गरोब होगे, यह 
कौन कह सकता है।! इस परिस्थिति का ज़िम्मेदार कौन है ? 
क्या ब्रिटिश-शासन के भयंकर खर्च के लिये वसूल किये जाने 
वाले नये नये टेकक्‍्स, सेना और सूद भादि में इतना अधिक खर्च 
हो जाना कि शिक्षा, खास्थ ओर उद्योग-चंधों के लिये केवल 
नाम-मात्र की रकम रह जावे, बड़ी बड़ी सब नोकरियाँ विदे- 
शियों को देना ओर भारत-संतान को अपने ही देश में परदेशी 
की तरह रखना उक्त परिस्थिति के कुछ कारण नहीं है ? 


अ्राथिक स्वराज्य की शावश्यकता--उक्त शोच- 
नीय परिस्थिति का इलाज़ क्‍या है ? आर्थिक पराधीनता दूर ' 
हो, और आशिक द्वष्टि से तो हमें खराज्य अवश्य हो मिल जावे । 
इसका अभिप्राय यह है कि भाॉरत-सरकार, प्रान्तिक सरकार 
और रुथानीय संस्थाओं--सब का आय-व्यय भारतीय प्रतिनि- 
श्रियों के अधिकार में रहे । वे भारतवर्ष के हित को लक्ष्य में 
रख कर चाहे जिस खर्च में कमी कर, और चाहे जिस पदार्थ 
पर टैक्स लगावें। इस समय शासक भारत-मंत्री ओर ब्रिटिश 
पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी हैं और भारतवष के खजाने से 
वेतन पाते हुए भी स्वभावतः वे इंगलेंड का हित-साधन करने 
की चिन्ता में रहते हें। यह न होकर उन सब को भारतीय 
जनता के प्रति उत्तरदायी हॉनां चाहिए। भारत-सरकार ऑर 
प्रांतिक सरकारों को इस समय रगभग २२५५ करोड़ रुपये की 
वार्षिक आय है, इसमें एक चोथाई से भी कम पर भारसवा- 
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हैक कह फल "फिट फेल फेज मेजर फिर किलर पाली फैली पल फिज 3 अली जन नी कला $ भीफिज घट ५ हे कह 3ह चिट पड ५ न पल फनी निजी पर धन ५३ ५. चिट चआ पा चल जि जल चढजट ढ५/धचढ बा 0 बल ढ ५3 आधा 3.० 9. 0.० ५०८ ५९०८० च डे 


सियें को यथेष्ट अधिकार प्राप्त हैं। यह बात शीघ्र दूर होनी 
चाहिए। न्याय की बात यह है कि इस रकम में से पाई पाई 
पर भारतीय जनता के प्रतिनिशच्चियाँ का अधिकार हो | पुनः 
गोट्ड-स्टेडर्ड रिजवं आदि का सब कोष सात समुद्र पार इंग- 


लेंड में न रह कर भारत में रहना चाहिए, और उससे भारत 
का हित साधन होना चाहिए। 


स्वराज्य और टेक्स--राज्य प्रबन्ध के लिये टैक्स 
तो सदैव ही देने पड़ेंगे, परन्तु अपना राज्य होने को दशा में 
उनका परिमाण, वसूल करने का ढंग तथा उन्हें खर्च करने की 
' व्यवस्था आदि प्रत्येक बात प्ें सार्वजनिक हित का ध्यान रखा 
जायगा | 
देशबन्धु दास के मसविदे में यह प्रबन्ध किया गया है कि 
अधिकतर शासनाधिकार रुथानीय पंचायतों को ही होगी, 
अपने अपने इलाकों के लिये ये ही कानून बतावेंगी, ओर उनसे 
ये ही फर चसूछ करंगी । श्रास्य ओर नगर पंचायतें सब कर 
एकत्र करके उसका निर्धारित अंश ऊपर की पंचायतों को देंगी । 
इस समय स्युनिसिपल-बो्ड अछग, प्रांतीय सरकार अलग, 
ओर भारत सरकार अलग, उन्हीं प्रज्ञा ज़नें से बीस प्रकार 
के क्याज़ रच कर बार बार कर वसूल करती है , कर-दाता को 
कितनी सुविधा हो जाय, यदि वह एकप्तुश्त एक बार सब के 
लिये कर दे दे और भिन्न भिन्न शासन-संस्थाए' आपस में उस 
का उचित विभाग कर लें। कर वसूल करने के लिये जो व्यथ 
के शर्सख्य कर्मचारी रहते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नरह 


२१७ भारतोय राजस्च 
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जायगी | इस बात का भय करना बिढ्कुछ निर्मल है कि 
स्थानीय संस्थाएं रुपया वसूल करके किसी को न देंगी । इस 
समय भी भारत-सरकार का काम बहुत कुछ प्रांतें के दिये हुये 


रुपए से ही चलता है । 
हमारी झााथक उन्नति-जब खराज्य ही हमारा 
जन्म-खिद्ध अधिकार है, ते आध्धिक खराज्य तो उसका एक 
अंश ही है। इसकी चाह केाई अनेखी बात नहीं है । हम अपने 
देश को--अपने भाई-बहिनें की--आध्ि क उन्नति चाहते हैं, 
यह आधिक खराज्य बिना कठित ही नहीं, असंभव है । आधिक 
स्व॒राज्य पाकर हम अपने आदमियों के। सैनिक शिक्षा देकर 
पैसे नवयुवक हर समय तैयार रखेंगे, जे। जरूएत के सप्तय स्वय 
देश- प्रेम की रूहर में देश की रक्षा करे | हम स्थायी सेना बहुत 
कम रखेंगे ओर उसमें केन्द्रीय ( भारत सरकार की ) आय का 
आधे से अधिक स्वाहा न करके उसमें बहुत बचत करेंगे, और 
उससे अपने बहुत से उपयेगी कार्य निकाऊेंगे। अन्यान्य बातें 
में हम अपने देश से अविद्यांघकार के दूर भगा दंगे। मंहगी: 
'शेगां और व्याधियें का मुद्द काछा कर दगे। कृषक पर भूमि- 
“कर का भार कम करके हम उन्हें खुख से पेट भर रशेाटी खाने 
देंगे | उद्योग-घंघेों की उन्नति के यथेष्ट साथत करके हम अपने 
, इधर-उधर बृूथा भटकने वाले के लिये आजीविका-प्राप्ति का 
मार्ग प्रशस्त करेंगे । इस प्रकार आर्थिक खराज्य से देश में खुख 

शान्ति का शाज्य होगा ! 


भारतीय ग्रन्यमाला 


संक्षिप इतिहास झोर उद्देश्य-प्रेमी और जिशासु 
पाठकों के लिये यहां भारतीय ग्रन्थमाऊला सम्बन्धी कुछ मुख्य - 
मुख्य बातें छिखी जाती हैं । 

एफ० ए० पास करने के तीन साल बाद सन 
१६१३ ई० में बी० ए० की पढ़ाई आरम्म करने का 
हमारा एक उदुदेश्य राजनीति ( इतिहास ) ओर अ्थे 
शास्त्र अध्ययन करना था । उक्त वर्ष के अन्त में हम ने 
' € माहेश्वरी ? पत्र के लिये “ हमारे पाठ्य विषय ? शोीषक 
पक लेख माला # कछिखी, उसमें अन्यान्य- विषपों में उपयंक्त 
विषयों का महत्व और इनका दुसरों से सम्बन्ध दर्शाया । 
बी? ए० में इन विषयों की शिक्षा ओर उक्त लेखमारा 
का अल्लुभव प्राप्त करते हुए, यह निश्चय किया गया कि 
इन विषयों पर कुछ पाश्चात्य एवं भारतीय विचार हिन्दी 
आपषा में पुस्तक रूप से प्रकट किय ज्ञांय । अस्तु, परीक्षा देते 
ही सन १६१५ ६० में भारतीय अन्थमारा का श्री गणेश 
करने वाली ' भारतीय शासन ' पुस्तक को रचना की ग्रयी । 
सुहदों की क॒पा से उसके प्रकाशित द्वो जाने पर आगे के लिए 
उत्साह-वृद्धि हुईं। परिस्थिति अच्ुसार नयी नयीं रचनाओं का 
प्रयत्न होता रहा । सेंमयं समय पर अन्य मित्रों से भी साहित्य 
काय में योग देने के लिये अनुरोध किया गया। इस समय 
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& यह लेख माला हमारी “ भारतीय विद्यार्थी विनोद? 
धुस्तंक में संकलित है | 


, 


तक जो थोड़ा बहुत कार्य बन आया है, वह पाउकों के 
सन्मुख है। 
6 क्‍ 

भावी काय क्रम--हमने 'भॉरतीय राष्ट_“निर्म्माण! 
(प्रथम संस्करण) की प्रस्तावना में कहा था कि भारतीय प्रंथ- 
माला के सम्बन्ध में “भविष्य के लिए हमारी आकांक्षा 
इतनी बढी हुई है कि उस की कुछ निश्चित रुप से विज्ञप्ति 
देने में संकोच होता है । प्रेमी 'पाठक इतनाही ज्ञान! करें 
सन्‍्तोंष करें कि हमारे मन में जन्म भूमि की जागृति 
सम्बन्धी नवीन रूहरों का उदय हो रहा है, हम अपने देशं 
की महान आवश्यकताओं ओर विशाल उत्तरदायित्व का 
चिचार कर रहे हैं, संसार में भारतवर्ष का क्या स्थान तथा 
कर्तव्य है, यह सोच रहे हैं, भारत माता के दीन दीन होते 
हुए भी भारतीय सभ्यता अभी तंक किस उद्देश्य पूर्ति के 
लिए. जीवित है, अथवा जगत की अधिकांश दुखी जनता के 
लिये इसे क्या कल्याणकारी संदेशा देना है, इसका चिल्तरन 
व्‌ मनन कर रहे है। परमांत्मा की कृपो हुई ओर घुददों कौ 
सद्दायता मिली तो हम अपनी वर्ष गांठे के साथ साथ 
इस प्रन्थ माला में उपयंक्त भावों से पूरित एक एक दो दी 
दाने ज्ोड़ते रहेंगे । ” इससे अधिक कुछ ओर कह करें हमे 
पाठकों को वृंथा बडी २ आशायें दिलाना नहों चहते। ा 
, शाप क्या सहायता कर सकते हें (इस सम्बन्ध में 
आप के विचाराथे हमारा साधारण. वक्तब्य इस प्रकार है *+- 
(१) कुछ भंदाशयों ने हमें भिन्न भिन्न पुस्तकों के प्रकाशन 
में: आर्थिक सहायता दी है, भाप भो अपनी शक्ति और 


+ 


भावना के अनुसार सहायता कर सकते दें, इसके उपलब्ध 





( झके ) 


में जिस संस्था को आप कहेंगे उसे उतनी रकम तक को 
खुस्तक प्रदान की जावंगो 

(२ ) हमारी पुस्तक राष्ट्रीय एवं सरकारी कई संस्थाओं 
के लिये स्वीकृत हें । अंन्य संस्थाओं के अधिआरियों को 
भी चाहिये कि वे अपने यहां इन्हें जारों करके अथवा 
पारितोषिक में देकर प्रचार-कार्य में योग दें । 

(३ ) खाधारण पाठकों को चाहिये कि वे हमारों 
पजिस पुस्तक को अवलोकन करें उसका अपने सहवाखी 
पिन्रों में प्रचार करो । इस प्रकार साधारण स्थिति के व्यक्ति 
भी दमें बहुत सहायक सिद्ध होंगे । 

(४) भिन्न २ विद्वान हमारो रचनाओं के सम्बन्ध 
हम अपना मत प्रकाशित करें और उतमें आगामी संसुकरणों 
के लिये संशोधत या सुधार को बातें बतलावें तथा किस 
विषय की पुस्तक की रचना में वे अपने खुबिचारों से हमारों 
सहायता कर सकते हें, यह सूचित करे । 

(५) यदि आप पुस्तक-विक्रेता हैं तो अन्याोन्य उप- 
योगी ग्रन्थें के साथ “ भारतीय अन्थमाऊछा ” को पुस्तकें के 
भी प्रचार का प्रयत्त कर | यथोचित करीमन दिया जञायगा | 

अब आप अपनी परिस्थिति के अनुसार यह निश्चय 
रलऊे कि आप इस शुभ काय में क्या योग दे सकते हैं । 


विनीत 
भगवानदास केला, 
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( ७ ) 
पाठकों की खूचनार्थ हमारी पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय 


उन की विषय सूचि तथा उन पर आयी हुई मुख्य मुख्य 
समालोचनाओं का सार्ंश आगे दिया ज्ञाता है. ' 


भारतोय शासन ( तीसरा संस्करण ); इस को 


उपयेगिता भोर सवंप्रियता का एक प्रमाण यही है कि थोडे से 
समय में इस का तोसरा संस्करण प्रकाशित हो चुंका। यह 
पुस्तक कई स्कूलों और राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़ायी जाती है । 
अन्य संस्थाओं में भी जारी होनी चाहिये। प्रत्येक नागरिक के 
लिए यह जानना अंत्यन्त आवश्यक है कि उंछके भक्ति-साजन 

श में राज्य को कल किस प्रकार चलती है। पृष्ठ संख्या 
१६८ ; मूल्य ।॥॥£] मात्र । 

विषय सूची --१-ऐतिहासिक उपोद्धातू, २-इंगरूड की राज्य 
ब्यवस्था, ३-भारतीय शासन नीति विकांस, ४-भारत मंत्री ,ओर. इगशिदया 
कौंसिऊ, ५-भारत सरकार, ६-भारतीय व्यवस्थापक विभाग, ७-प्रान्तिक 
सरकार, ८-पोन्तिक ब्यवस्थापक, पषिदें ९-जिले का शासन, १०-स्थानीय 
स्वराज्य, ११-पघरकारी आय व्यय, १२-देशी रियासतें, १३-भारतीय' सेना 
१४-पुलिस और जेल, १०-कानन ओर न्याय, १६-शिक्षा प्रचार 

»-स्वास्थ रक्षा, ९८-साव जनिक काये । 

“बड़ी अच्छी पुस्तक हैं, सामयिक है, शासन' से सस्बन्धें 
रखने वाली बातों का स्थूल शान प्राप्त करने के ।छिये आइने का 
काम देने वाली है? |" : ". *« --“सरस्वती” 

--वास्तव में यद्द पुस्तक साधारण छोगों के लिये राजनेतिक 
नेता, विद्यार्थर्यों के लिए शिक्षक, राजनीतिज्नों के लिए ज्ञान 
वद्ध क ओर सम्पादकों के लिये खुषण -अछ्ुुं का संदूक है । 

हा “हिन्दी”, ( दक्षिण अफीक ) 


४ “चरंमान भारतीय शासन पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के 


( ८ ) 


लिये हिन्दी भाषा में इससे उच्चतर अन्य केाई पस्तक अप्रो 
तक प्रकाशित नहीं हुई । 'ज््याजो प्रताप! 


भारतोय विद्यार्थों विनोद (दूसरा संस्करण); भारतीय 


विद्यर्थियों-भावी विद्वानों ओर देश सेवकों के लिये यह 
पुस्तक बहुत हो उपयेगी है। इसमें मुख्य मुख्य पाछ्य विषयों 
की आलोचना, उन का महत्व ओर पारस्परिक सम्बन्ध तथा 
कई विचारणोय विषयों पर उपयेगी विचार हैं | पूष्ठ स'ख्या 
परि शिष्ट के अतिरिक्त ६२, मूल्य ।£) मात्र । 

विषय सूचो---प्रथमखंड--इमसारे पाज्य विषय, -१भाषा, २--गणित 
३--विज्ञान, ४--भूगोल, ५--इतिद्वास, ६--सम्पत्ति शास्त्र, ७--नोीति, ८--तके 
शास्त्र । दूसरा खंड--विचारणीय विषय, रै"-भारत वर्ष में राष्ट्ररभाषा का 
घश्न २-मात्‌ भाषा:से पूस, ३--हमारी सातू भाषा, ४--हमारी आदतें, 
५० आत्मोन्नति, ६--भाजकल के पाहुने, ७--मानत्री सुख दुःख परे एक दृष्टि, 
<*>जीवन यात्रा । 


पसतक नये ढंग की ओर येरोपीय उदःहरणों से विभूषित 
उत्तेजनाकारक है | ऐसी ऐसो पस्तकों की आवश्यकता भी है | 


सम्मैलन-पत्रिका 
राष्ट्र भाषा में ऐसी पस्तक का प्रकाशित द्वोना राष्ट्‌ भाषा के 
सोभाग्य का सूचक है । चांद? अप्रेल, मई १६ १६ 


भारतीय राष्ट्रनिर्माण. ( दूसरा स स्करण- ) इस खमय 
चहुँ ओर राष्ट्रीयवा की रूहर चल रही है। क्या भारतवर्ष 
के भी राष्ट्र बनना चाहिये ? वह राष्ट्र किस प्रकार बन सकता 
है ? खाधीनता और खालगम्बनके क्या कया उपाय हैं! भारतवर्ष 
के जगत में कया मद्दान उद्दं श्य पूरा करना है; इन बातों के 
जानने ओर प्रस्त त' राष्ट्रीय संमस्था्ों के। शान्ति व गस्भी 
रता पूंक चिंचेचत करने के. लिये इस पस्तक का पठन व 


६ है ) 


मनन आवश्यक है । रूगरभग दो सौ पृष्ठ को पस्तक का 
सूल्य ॥2) मात्र । है 

विषय सूची--प्रथम खंड--विषय प्रवेश; ३--राष्ट्र की उत्पत्ति, 
'२-०भारतीय राष्ट्र की भ्ावश्यकता, ३--भारतव्षे की एकता । दूसरा 
खंड--हमारा समान बल; १--भारतीय ज्ञनता, २--सदाचार, ३--शिक्षा, 
स्वास्थ और आजीवका, ४--संगठन--त्रियां, दलितीद्धार, और शुद्ध, ७५-« 
भारतीय हिन्दू मुसछमान | तीघरा खंड--राष्ट्रीयता के भावों का विकास, 
२--राष्ट्र-प्रेम और सेवा, २०राष्ट्रीप शिक्षा, ३--रॉष्ट्रीय साहित्य, ४०- 
राष्ट्रीय झंडा । चौथा खंड--स्काधीनता, कांग्रेस और स्व॒राज्य आन्दोलन, 
२--सत्याअद्द और असहयेग । 


“-इस में बहुत ही येग्यता ओर खतन्त्रता से विचार किया 
गया है। भाषा सरस है | ललिता, 
. “-++निस्संदेह भारतीय राष्ट्र, निम्मार्ण को बड़ाभारो 
खसामप्री का समावेश इस छोटी पुस्तक में कर के छेखक ने 
सानों गागर में सागर भर दिया है। --मारवाड़ी! 
सातु बनन्‍्दना--श्री? ईश्वर कवि रचित इस पुस्तक में 
सात दशा हैं और मातृ--भूमि के प्रति अगाध भक्ति का भाव 
उत्पन्न करने बाली, पूजा पाठकों समुचित सामझोो है। प्रेमो 
भारत सनन्‍्तान, एक बार इसका .आलनन्‍्द्दायी पाठ तो की जिये | 
पृष्ठ सख्या ८६; मूल्य |) मात । 
श्न्येत्ति तरंगिणों--भ्री० ईश्वर कवि प्रणीत इस 
रचना की खात तरंगों में म१ अंन्येक्तियां हैं। गाने वालों के 
लिए गान को सामग्रो है, पुरातन कविता प्रेमियों के लिए 
उस ढंग की रचना का समावेश है, भक्तों के लिए भक्ति का 
साधन ओर समालोचकों के लिए विवेचना का ध्वल है 
यूष्ठ संख्या ६६ । सूल्य ।) मात्र । 


( १० ) 


भारतोय जागृति-इस पुस्तक में गत शताब्दि के 


भारतीय इतिहास के विविध अड्ें के वणन के साथ साथ आधु 
निक परिस्थिति के छिये विचार करने की बहुत कुछ सामग्री है | 
इसे अवलोकन कर आप अपने महान कतव्य का पारून को जिये 
भारतीय जग॒ति संसार के कल्याण का संदेश है । पृष्ठ संख्या 
दो स्रों से अधिक; सूल्य १) मात्र । हि 
विषय सूची--१--जागशृति के कुछ सद्धान्त, २---भारतीय जागृति 
का. सामान्य विवेचन, रे-धार्मिक धुनरुत्थान,, ४--समाज सुधार 
- कृषि कथा, ६- औद्योगिक विवरण, ७--शिक्षा प्रचार, ८--साहित्य- 
वृद्धि, ९--राजलैतिक विकास, १०--भारतीय ध्येय । 

-+इस पुस्तक में केलाजी ने विधिध प्रकार की जाभूति का 
सजीच चित्र खोंचा है । ज्योति! ., 
-देश के आज ऐसेही सहित्य की जरूरत है ।--'छात्र' सहोदर? 
“पुस्तऋ युवकों के ही लिये हों, चरन नये हिन्दी लेखकों केन 
लिए भी बड़ा काम दे सकेगो (पचित्रमय ज़गत' 


देशभक्त दामेादर--यह स्व० सेठ दामेादर दासत्नी 
राठी, ब्यावर, का जीवन चरित्र है। सेठ जी केवछ ३५ व को 
आयु में देश भक्ति ओर जाति द्वित के अनेक कार्य कर गये हें। 
इसे पढ़कर आप अपने जीवन के। उच्चओर उपयेगणी बनाने की 
शिक्षा ग्रहण कर । पृष्ठ संख्या १२५०; प्रचारार्थ मूल्य ॥) मात्र । 

' विषय सूची ---३---श्री०- राठी जी के पूर्वज, २, श्री० दामादर बाल 
भ्रमा, ३--प्रकृति और दिन चर्या, ७--जन्म स्थान से प्रेम; ४-बव्यावर 
का काम, ६--जाति सुधार और शिक्षा प्रचार, ७--मारवाड में शासन 
सुधार; ८-सामाजिक विचार, ९--देश हित, १०--श्री० राठी जी का 
सम्मान, १३--श्री राठी वियेग, $९--शोक सम्बाद और छोक मत. 
१३-समीक्षा ऑर स्मारक । 

--इस जीवनी से' देश भक्ति, व्यवसाय आदि अनेक बातों 


( ११ ) 


क्री शिक्षा सिलतो है। पुस्तक अवलेकनीय है |” --सौरभ 
कं “-सभ्यता? 
सारतोय श्र्थ शास्त्र यह पुस्तक कई वषाके परिभ्रम 
से तैयार को गई है, किसी खदेश सेची के। इसके विषय को 
शिक्षा से चिमुख न रहना चहिए | सबका कर्तव्य हैँ कि इसे 
भी भांति विचार कर भारत माता के आर्थिक उद्धार में 
सहायक हों । पुस्तक का मूल्य केवल २॥) रुपया है । ० 
विषयसूची--पहिला खंड--विषय प्रवेश; । दूसरा खंड--घनकी 
उत्पत्ति, तीसरा खंड--उपसे!ग, चौथा खंड--मुद्रा भर बैंक, पाँचवाँ खंड-- 
विनिमय और व्यापार, छटा खंड--घनं, का घितरण, सातवां खंड--राजस्व 8 
भारतीय चिन्तन--इस पुस्तक में राजनैतिक, अन्त- 
राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, विविध प्रकार के विषयो का 
' विधेच्वन है । सूल्य ॥।») 
विषय सूच्ी--इसके कुछ लेख ये है:---/ मे का शासन; साम्रा ज्यों 
का जीवन मरण; प्यारी मा; स्वराज्य का मूल्य; मेरे ३० मिनट; राजनेतिक 
भूख भूलेया; तीर्थों में आतिसिक पतच; रूत्यु का भय और शोक, धर्म चुद: 
जेल की बातें; राष्ट्र की वेदी पर; समाज सुधार; मौत की तयथ्यारी; आदि 
भआांदि । 
भारतीय राजस्वटेक्स क्यों दिये जाते जाते हैं; किस 
हिसाब से दिये जाते हैं, सरकारो आय किन किन कार्यों में 
खर्च होती है, प्रजा के उस में कितना अधिकार' द्ोना चाहिये, 
खरकार के अपरिमित ध्यय से देश फी आर्थिक उन्नति में केसी 
के सी बाघायें उपखित॑ होती हैं, इन प्रश्नों पर विचार करके 
आर्थिक खाराज्य प्राप्त करना प्रत्येक देश प्रेमी का कंतव्य है ॥ 
इस के लिये 'भारतीय राजसं' का विवेचन कीजिये | दो सो से 
अधिक पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य ॥॥%) मांत्र । 
विषय सूली---१-पिषय प्रवेश, २--कर ' सम्बन्धी सिद्धासत, रे-करों 
का विवेचन, ४-भारतींग्र रॉजस्व ब्यवस्था, ५--केन्द्रीय ब्यय, ६--केन्द्रीय 


( ₹१२ ) 


लाय, ७--प्रात्तीय व्यय, <-प्रासीय आय, ९-सार्वोजनिक्त ऋण, 
१०--स्थावीय राजस्व, ११--आशि $ स्व॒राज्य । 
जमनी के विधाता-इस पुस्तक में जमनी के उन 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध २४ पुरुषों की ज्ीवनियों का संग्रद है..ज़िन्हुों ते 
जर्मन साम्राज्य का, अपने उद्योग से पनरुत्थान किया है | अन्त 
राष्टीय राजनीति में दिलूचरुपी रखने वाले भारतीय पाठकों के 
'यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये । पृष्ठ संख्या ६२ मूल्य ।) मात्र । 
भारतीय ग्रार्थो--आकार में छोटो परन्तु भाष में बड़ी 
यह रचना आत्म सुधार काय्य में य श्रेष्ठ फलपद दोमी। मात्र ॥£) 
यमुना लहरी--यसुना के तट पर एक बार इसे पढ़ कर 
देखिये, आपके। आनन्द और शान्ति कितने गुणा अधिक हो 
जाती है । इसके बदले में यमुना लूदरी की न्येछावर दो जाने 
कोन बड़ी बात है ? एक दर्जन का सूह्यं १।) 


हिन्दो का संदेश--सु पसिद्ध स्व्रोमी सत्य देंच जी द्वार्रा 
लिखित इस प्रभावशाली हिन्दूं। के संदेश के हिन्द के काने कोने 
मैं पहुंचाइयें, मूंब्य केवल एक आता प्रति, या ॥6) दर्जन । .., 
कषक-दुर्शां “नाटक--यह नाटक, कृषक-प्रधान भारतीय 
समाऊ को दुदशा काखजीच नाटक है। आमी, सब मिक इसका 
विचार करें । मूल्य ॥£) है । ह 
नोतिदर्शन--साहित्य सेवी, देश भक्त श्री० राधामेदक 
गोकुल जी ने यह पुस्तक बहुत ग्रन्थों की छान बीन कर क़े बड़े, 
परिश्रम से लिखी है । इस का प्रचार होने को बड़ी आावेश्यः 
क्रता है । बड़ी साइज के २१७ पृष्ठ की पुस्तक का मूँ० केबल ॥).. 
श्सको राष्ट्रीय तथा. मक्ति फूण गजल तथ पद्य हृदय में नव, 
जीपन का . संचार करती हैं, सभा सेसायटियों के अधिवरेशनों 
में इन का बड़ा मान हुआ है । श्र चाराथ' घूल्मक केवल 8) , :., 











